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GOVERNMENT BILLS

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016

सामाजिक न्ा् और अजिकाजरता मं�ी (�ी थावर चन्द गहलोत): माननीय उपसभापकत 
महोदय, मैं �सताव �सतुत करता हंू:

 कक संकव धान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले कवधेयक 
पर, लोक सभा द्ारा पाकरत रूप में, कव्ार ककया जाए।

माननीय उपसभापकत महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कक हमें राजयों से जो �सताव 
�ापत होते हैं, अगर उन पर आरजीआई और एससी ककमशन के �कतवदेन आ जाते हैं तो हम 
उन जाकतयों को संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश, 1950 में ससमम कलत करने का काम करते 
हैं। हमने यह काम वर्थ 2014-15 में भी ककया रा, 2015-16 में भी ककया रा और अब इस वर्थ भी 
मैं यह कवधेयक लाया हंू।

महोदय, इस कवधेयक में सारी �ककयाएं पूरी कर ली गई हैं। राजय सरकार से जो �सताव 
आना ्ाकहए, वह आ गया है, रकजसट्ार जनरल ऑफ इंकडया ने अपनी सकारातमक राय दे दी 
है, उसके बाद हमने इसे अनुसूक्त जाकत आयोग की राय के कलए भेजा, उनहोंने भी अपनी 
सकारातमक राय दी। कफर उसके बाद कबल बन करके लोक सभा में �सतुत हुआ, लोक सभा ने 
इसको सवचानुमकत से पाकरत ककया और आज मैं राजय सभा में इसे कव्ारार्थ रख रहा हंू।

इसमें पा ं् राजयों में अलग-अलग �कार के संशोधन करने का �सताव है। छत्तीसगढ़ में कुछ 
जाकतया ं हैं, कजनका पयचायवा्ी शबद जोडना है, जैसे धासी, धकसया। जो �सताव आया है, उसमें 
घासी, घकसया के पयचायवा्ी के रूप में साररी, सूत साररी, सहीस, सईस और रनवार को भी 
शाकमल करना है। वह हो जाएगा घासी, घकसया, सईस, सहीस, साररी, सूत-साररी और रनवार। 
हकरयाणा में कुछ नई जाकतयां जोडी जा रही हैं अहेकरया, अहेरी, हारी, हेरी, रोरी और तुरी। राय 
कसख के रूप में एक नयी �कवसषट  का इसमें �ावधान है। वह भी जोडा जा रहा है। केरल में कुछ 
के्ष�ों में पकरवत्थन करने का �सताव है। मलयन राजय पुनग्थठन अकधकनयम, 1956 का जो वहा ं कानून 
पास हुआ, उसके आधार पर कासरागोड, कोझीकोड तरा वयनाड कजलों में शाकमल के्ष�ों के रूप में 
अभी आशोधन है। हम जो संशोधन कर रहे हैं, वह यह है मलयन, कन्नूर, कासरागोड, कोझीकोड 
और वयनाड कजलों में अब यह लागू हो जाएगा। इसी के सार मणणन, पकरयन, पे�मणणन, वणणन, 
वलेन में पयचायवा्ी शबद जोडना है। अब यह मणणन, पकरयन, पे�मणणन, पे�वणणन, वणणन और 
वलेन हो जाएगा। ओकडशा में दो जाकतयों को कवलोकपत करने का �सताव है। मौजूदा �कवसषट  में 
बाकरकी को हटाना है और कुमारी को हटाना है। इन दोनों को हटाने का �सताव है। यह वहां से 
अब यह कवलोकपत हो जाएगी। पसश् मी बंगाल में के्ष� �कतबंध हटाना है, मतलब एकरया में कवसतार 
करना है। अभी ्ेन, मालदा, मुशदीदाबाद, नाकदया, दकक्षण कदनाजपुर कजलों में यह है। अब ्ेन के्ष� 
में भी इसका कवसतार हो जाएगा। कुल कमलाकर लोक सभा ने इसको सवचानुमकत से पास ककया 
है। मेरा यह कनवदेन है कक इस सदन में भी इस पर सवचानुमकत कमले।

सर, मैं आपकी अनुमकत से एक कनवदेन और करना ्ाहता हंू। इस कवधेयक में एक माननीय 
सदसय �ी कवशमभर �साद कनराद जी ने एक संशोधन �सताव कदया है। मैं आपसे कनवदेन करना 
्ाहता हंू कक कनयम 96(1) के अनुसार ''संशोधन कवधेयक को पकरकध के भीतर होगा'', अरचात् जो 
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संशोधन उनहोंने �सतुत ककया है, वह यहां �सतुत नहीं ककया जाना ्ाकहए, कयोंकक संशोधन कवधेयक 
की पकरकध के भीतर होगा और कजस खंड से उसका समबनध हो, उसके कवरय से संगत होगा। यहां 
उत्तर �देश की कोई जाकत नहीं है। उत्तर �देश से समबसनध त कोई �ावधान खंड के रूप में नहीं 
है, इ सकलए उनका यह जो संशोधन �सताव है, वह सवीकार करने योगय नहीं है। इसके सार ही 
इसका भाग 3 आप देखें, तो कोई संशोधन उसी �शन पर राजय सभा के पूव्थ कनण्थय से असंगत 
न होगा। मैंने कपछले स� में ही उनके जो संशोधन हैं, अभी कजन पर ््चा ्ल रही है और इस 
सदन ने उसको असवीकृकत दी है, असहमकत दी है, इसकलए ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When the amendment is taken up, you can say this.

�ी थावर चन्द गहलोत: मैंने इसीकलए कनवदेन ककया कक इस अवसर पर मैं बता दंू।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can say this at that time.

�ी थावर चन्द गहलोत: साधारणतया उस समय बोलना ्ाकहए, परनतु ऐसे समय में भी अगर 
मैं बोलंू, तो पवाइंट ऑफ ऑड्थर के रूप में मैं आपसे कनवदेन कर रहा हंू।

सर, अगर आप इसका भाग 8 देखें, तो इसमें है कक 'सभापकत ककसी ऐसे संशोधन को 
�सराकपत करने से इंकार कर सकेगा, जो उनकी राय में इन कनयमों का उललंघन करता हो।'

�ी उपसभापजत: ठीक है, ठीक है।

�ी थावर चन्द गहलोत: उनका संशोधन इन कनयमों का उललंघन करने वाला है। इसकलए 
उसको सवीकार न करें, मैं इतना कनवदेन करता हंू।

The question was proposed.

�ी शमशेर ससह डुलो (पंजाब): उपसभापकत महोदय, आपका बहुत धनयवाद कक आपने मुझे 
''संकवधान (अनुसूक्त जा कतया ं) आदेश (संशोधन) कवधेयक, 2016'' पर बोलने का मौका कदया। मैं 
इस कवधेयक के समर्थन में in principle खडा हुआ हंू।

[उपसभाध्क्ष (डा. ई. एम. सु्दश्यन नाचची्पपन) पीठचासीन हुए]

सर, भारत की आजादी के बाद 1950 में माननीय राषट्पकत जी ने देश के कवकभन्न राजयों 
और यूकनयन टेकरटरीज़ के शेड्ूलड कासटस के लोगों को Article 341(1) में include ककया रा। 
उसके बाद इन जाकतयों को कुछ �ोतसाहन भी कमला, करजववेशन का बेकनकफट भी कमला, पर आज 
तक हम देख रहे हैं, कक ये सकदयों से गुलामी, disparity, atrocity और छुआछुत से जूझ रहे हैं। 
यह जो कलास है, यह under privileged class है और इस कलास के कलए different योजनाएं 
भी बनाई हुई हैं। ये योजनाएं हर सतर पर बनी हुई हैं। मैं समझता हंू कक उनको पूरा लागू नहीं 
ककया गया। कवडंबना इस बात की है कक देश में जात-पात का जो कससटम है, यह कहनदू सोसाइटी 
की देन है। कहनदू सोसाइटी, मनुसमृकत, कजनहोंने इस समाज को भी बा ंटा और इस देश को भी 
बा ंटने की कोकशश की। ॠगवदे में कज� आता है कक �ह्ा जी के मुख से �ाह्ण पैदा हुआ, उनके 
बाजुओं से क्षक�य पैदा हुए, उनकी नाकभ से वशैय पैदा हुए और उनके पा ंवों से शू� पैदा हुए। ये 

[�ी रावर ्नद गहलोत]
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कट्रपंरी कहनदू कफरकापरसती की वजह से इस देश में सकदयों से इन लोगों के सार जयादती 
होती रही है, इसीकलए डा. बा बा साहेब अमबेडकर ने संकवधान में �ावधान रखा कक ये जो कपछडे 
हुए हैं, untouchables हैं, जो शोकरत हैं, जो educationally, economically, socially कपछडे़ हुए 
हैं और मैं political भी कह सकता हंू, उनके कलए संकवधान में �ावधान रखा गया। यह ठीक है 
कक करजववेशन के तहत एमएलए और कमकनसटर बनते हैं और कुछ लोग करजववेशन की वजह से 
कलास वन में आईएएस और आईपीएस भी बनते हैं, पर मैं यह कहना ्ाहता हंू कक इन लोगों 
में कुछ सुधार हुआ है, लेककन अब तक कजतना सुधार होना ्ाकहए रा, उतना नहीं हुआ है। ये 
लाखों की तादाद में नहीं है, बसलक  हजारों की तादाद में हैं। ये जो दकलत समाज हैं, अगर देखा 
जाए तो पता ्लेगा कक कहनदुसतान में इसकी आबादी सबसे जयादा है। देश का जो बजट बनता 
है, उसके component plan में आबादी के अनुसार इनके कलए बजट रखना ्ाकहए। इसी तरह 
जो सकीमें बनती हैं, उनमें इनका धयान रखा जाना ्ाकहए। नीकत जरूर बनती है पर सरकारों 
की नीयत ठीक नहीं होती है। अभी हम देख रहे हैं कक इसमें कुछ जाकतयों को शाकमल ककया 
गया है। इसके कलए in principle हम इनके सार हैं, पर सटेट गवन्थमेंट की recommendations, 
एससी ककमशन की recommendations, से�ेटरी जनरल की recommendations, ये जो criteria 
और पॉकलसीज हैं, ये transparent होनी ्ाकहए। यह शेड्ूलट कासट लफज जो है, यह उनके 
कलए है, कजनहें untouchable कहा जाता है। कजनके सार शू�ों जैसा सुलूक होता रा। जो जनरल 
कैटेगरी में आते रहे हैं या दूसरी कैटेगरी में आते रहे हैं, जो कपछडे़ हुए हैं, जो गरीब हैं, ्ाहे व े
ककसी भी जाकत से हों, उनको बेकनकफट जरूर देना ्ाकहए। मैं देखता हंू कक पहले से जो शेड्ूलड 
कासटस में हैं, उनको आप अब तक अपकलफट नहीं कर सके हैं। हमारे यहां जो कससटम है, उसमें 
भी इसी तरह की partiality है, ्ाहे वह नयाय का कससटम हो, ्ाहे सटेट को फंड देने की बात 
हो। कडपाट्थमेंटस में भी अभी तक करजववेशन पूरी नहीं हुई हैं, ्ाहे व े सेंटर के कडपाट्थमेंटस हों या 
सटेट के कडपाट्थमेंटस हों। इनके कलए फंड भी इनकी पॉपुलेशन के मुताकबक मुहैया नहीं होता है। 
मैं पंजाब सटेट से आता हंू, जहा ं पर शेड्ूलड कासटस की आबादी 30.5 परसेंट है और सटेट 
की कुल आबादी लगभग 2 करोड 77 लाख है। उनमें से 86 लाख 66 हजार शेड्ूलड कासटस 
के हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कक अभी भी काफी सर्वसेज में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है, ्ाहे 
वह कलास �ी में हो या कलास फोर में हो, इसीकलए फंड डायवट्थ ककए जाते हैं, जो एजुकेशन 
के कलए हों या हेलर के कलए हों। एडकमकनसट्ेकटव लेवल पर तरा नयाय में भी इनके सार जो 
जयादती होती है, वह आपको पता है। मैं अब भी एेसा समझता हंू कक देश आजाद जरूर है, पर 
गरीब लोगों को आजादी नहीं कमली। अब इस देश में मंकदरों में जाने से मनाही है, हमारे यहा ं 
गुरूद्ारों में कई दफा भीड भी नहीं कमलती। हमारे बच्ों को अगर शादी करनी हो, तो व े इस 
मुलक में घोडी पर नहीं ्ढ़ सकते, कुएं से पानी नहीं ले सकते। यह आजादी ककस टाइप की 
आजादी है, जहा ं पर बराबरी न हो, disparity हो? समाज अभी भी कपछडा हुआ है। आज देश में 
इस तरह के हालात बने हुए हैं कक जब दूसरे लोग भी करजववेशन मांग रहे हैं। पहले ही करजववेशन 
पूरा नहीं हुआ है, अब agitations भी होती है। इसकी मा ंग व े भी कर रहे हैं, खाते-पीते लोग हैं, 
कजनके पास जायदादें हैं। यह करजववेशन कसफ्थ  शेड्ूलड कासटस और दकलतों को कमली री, कजनको 
मेनसट्ीम में लाना रा, लेककन अब दूसरे लोग भी इसकी मागं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी शेड्ूलड 
कासटस हैं, पहले आप उनकी तरफ देकखए, नहीं तो उनकी सोशल ओर इकोनॉकमकल लाइफ 
में सुधार नहीं होगा। उनकी पोकलकटकल लाइफ तो ठीक है, व े कई बार कमकनसटर भी बन जाते 
हैं, एमएलए भी बनते हैं। मैं समझता हंू कक उनके सार पोकलकटकली भी disparity होती है। आप 
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देकखए कक यह एनडीए का राज है, इसमें जो शेड्ूलड कॉसटस वजीर बनते हैं, उनको तो अचछे 
महकमें भी नहीं कदए जाते, बाकी की बात तो छोकड़ए। हमारी सरकारें भी रही हैं, उनमें व े लोग 
होम कमकनसटर रहे हैं, ए�ीकल्र कमकनसटर रहे हैं। बूटा रसह जी, कशनदे जी, ये सारे कमकनसटर 
रहे हैं,  कजनको अचछे-अचछे कडपाट्थमेंटस कदए गए।

अब आप डा. बाबा साहेब अमबेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कक 
जो लोग डा. बाबा साहेब अमबेडकर का कवरोध करते रहे, उनकी पॉकलकसयों का कवरोध करते 
रहे, व े अब डा. बाबा साहेब की जयंती मानने जा रहे हैं। देर आए, दुरूसत आए। अब इनको पता 
्ला है। लेककन मैं यह कहना ्ाहता हंू कक केवल बाबा साहेब की जयंती मनाने से काम नहीं 
्लेगा, बसलक  अगर गवन्थमेंट sincere है, तो उनकी जो नीकतयां हैं, जो व े कहकर गए हैं, जो व े
कवधान में देकर गए हैं, उन पर ्लना होगा। मोदी जी डा. बाबा साहेब के जनम सरान पर गए 
रे, लेककन उनके जनम सरान पर जाना ही काफी नहीं है। शेड्ूलड कासटस की जो पीडा है, जो 
दद्थ है, उनके सार जो disparity होती है, एजुकेशनल इंससट ट्ूशंस में वमुेला का सुसाइड करना, 
कनहैया के सार जो वयवहार हुआ और सकूलों-कॉलेजों में शेड्ूलड कासटस के सार जो वयवहार 
होता है, उसको दूर करने की जरूरत है, तभी हम समझेंगे। केवल उनकी जयंती मनाना ही काफी 
नहीं है, बसलक  उनके जो उसूल हैं, व े जो कसद्धा ंत देकर गए हैं, व े संकवधान में शेड्ूलड कासटस 
के कलए जो �ावधान करके गए हैं, उनको भी धयान में रखना होगा। अभी सु�ीम कोट्थ में एक 
भी जज शेड्ूलड कासटस से नहीं है। ्ाहे आप हाई कोट्थ की बात करें या कहीं और की बात 
करें, ककसी भी कडपाट्थमेंट में अभी तक उनका बैकलॉग भरा नहीं गया। यह service disparity है। 
हमारे यहा ं डॉकटस्थ, इंजीकनयस्थ और बडे-बडे़ पढे़ कलखे लोग घूम रहे हैं, अनइमपलॉइड हैं, व े बहुत 
कड�ेशन में हैं, इसकलए सही बात तो यह है कक इन पढे़-कलखे लोगों को रोजगार कमलना ्ाकहए। 
केवल जयंती मनाने से काम नहीं ्लेगा, बसलक  उन पर करजववेशन पॉकलसी को लागू ककया जाना 
्ाकहए। करजववेशन में कजन कासटस को इनकलूड ककया जाता है, उसकी पॉकलसी टाइम �ेमड होनी 
्ाकहए। यह एससी कमीशन को भी देखना ्ाकहए, कयोंकक वोट की राजनीकत में लोगों को लुभाने 
के कलए कई दफा उन कासटस को इनकलूड कर कलया जाता है, लेककन मैं यह कहंूगा कक जो 
अछूत हैं, उनको अब भी अछूत समझा जाता है, ्ाहे व े ककसी भी पोकजशन पर पहंु् जाएं। यह 
कजस समाज की देन है, कजस कहनदू कफरकापरसत की देन है, कजनकी बदौलत यहां जात-पात 
आई है, कजनहोंने समाज को बदला है और यहां जात-पात पैदा की है, उन लोगों को यह ्ाकहए 
कक व े यह देखें कक इस देश में जो गरीब लोग हैं, ्ाहे व े ककसी भी जाकत के कयों न हों और जो 
शेड्ूलड कासटस के लोग हैं, अगर उनको मेनसट्ीम में लाना है, तो उनको उनका हक कमलना 
्ाकहए। उनहें आबादी के मुताकबक फंड कमलने ्ाकहए। कजस-कजस कडपाट्थमेंट में backlog है, वहां 
करजववेशन के backlog को पूरा ककया जाना ्ाकहए। Universities में जो कुछ हो रहा है, वहा ं 
पर भगवाकरण करने की कोकशश की जा रही है, Universities में एक thought, एक vision देने 
की बात ्ल रही है। जहा ं हमारे सटूडेंटस पीए्डी कर रहे हैं, व े एजुकेशन के मंकदर होते हैं, 
इन मंकदरों में भी छूआछूत की बात ्ल रही है। इस संबंध में सरकार को सो्ना ्ाकहए। केवल 
पंजाब ही नहीं, अब तो जममू-कशमीर में भी यह सब हो रहा है। वहां पर सटूडेंटस हडताल कर 
रहे हैं। जो भी बजट का कहससा है, वह शेड्ूलड कासटस को कमलना ्ाकहए। डा. अमबेडकर ने 
कहा रा कक मनुसमृकत या दूसरी समृकत से ...(व्विान)...

[�ी शमशेर रसह डुलो]
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SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT: Sir, he should speak on relevant matter. 
ये जनरल भारण दे रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Try to 
confine yourself to the topic.

�ी शमशेर ससह डुलो: सर, यह ठीक है कक लोग करजववेशन ्ाहते हैं, लेककन जो करजववेशन 
है, वह भी अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो शेड्ूलड कासटस को कमलना ्ाकहए रा, वह कभी 
कहीं नहीं कमला। यह disparity की बात है। सर, केवल डा. अमबेडकर की जयंती मनाना ही 
काफी नहीं है। असल में सरकार को ्ाकहए कक वह अपनी नीयत को साफ रखे। नीकत बनी हुई 
है, नीयत नहीं है। इसको लागू करने वाले का मन साफ नहीं है। मन साफ करके इन गरीबों 
की पह्ान करें। ठीक है, गरीब, गरीब होता है। महोदय, कोई शेड्ूलड कासटस कहलाना नहीं 
्ाहता है, लोग दुखी होते हैं, लेककन जो कपछडे हैं, उनहे तो अभी तक उसके benefits नहीं कमले 
हैं, केवल कुछ लोगों को कमले हैं। जो फंड होते हैं, व े भी उनहें नहीं कदए जाते। अब तक उनको 
पूण्थ आजादी नहीं कमली है। जब इस देश का दकलत खुशहाल होगा, छूआछूत से रकहत होगा, 
उसके सार disparity नहीं होगी, उसको कोट्थ में नयाय कमलेगा, तब हम कह सकें गे कक उन 
लोगों को पूण्थ आजादी कमल गई है। मैं कबल का समर्थन करता हंू, लेककन उसके सार-सार यह 
भी कहना ्ाहता हंू कक इसको identify करते हुए धयान में रखना ्ाकहए। करजववेशन को लेकर 
अभी भी इस देश में काफी agitations होते हैं, जो लोग well-off हैं, उनहें राजनीकतक कारणों 
से इसमें इनकलूड ककया जाता है, यह गरीबों के सार बहुत बडा अनयाय है। इसकलए मैं आपकी 
माफ्थ त गुजाकरश करंूगा कक इस संबंध में हर लेवल पर, educationally, politically, economically 
और socially धयान कदया जाए। इन गरीबों के पास न धन है, न ही धरती है, केवल एजुकेशन 
है, उसका भी privatization हो रहा है। Employment है, लेककन उस के्ष� में भी �ाइवटे सेकटर 
को, corporate sector को बढ़ावा कदया जा रहा है। उनमें भी जो गरीब बच्े हैं, जो एजुकेशन 
�ापत करके आते हैं, उनहें नौककरयां नहीं कमलती। जब व े �ाइवटे सेकटर में नौकरी के कलए जाते 
हैं, अगर वहां पर उनहें पता ्ल जाए कक यह शेड्ूलड कासटस का लडका है तो उसे नौकरी 
नहीं दी जाती। आप ''सवचछ भारत'' की बात कर रहे हैं, पहले इस कहनदुसतान को साफ कीकजए, 
इसे जात-पात के बंधन से मुकत कीकजए। मैं मोदी जी से कवनती करंूगा, व े ''सवचछ भारत'' की 
बात करते हैं, ''मन की बात'' करते हैं, व े अपना मन बनाएं कक इस देश से छूआछूत को खतम 
करना है। यह तो disparity है, यह हर institution में हो रही है। यहां एनडीए की सरकार में 
शेड्ूलड कासटस के ककतने वजीर हैं? कौन से महकमें इनके पास हैं? जब हमारी सरकार री 
तो हमारे कडफें स कमकनसटर भी शेड्ूलड कासटस के होते रे, होम कमकनसटर भी शेड्ूलड कासटस 
के होते रे, बूटा रसह जी जैसे agriculture minister रे, रसकधया साहब जैसे होम कमकनसटर रे, 
इनहें यूपीए गवन्थमेंट ने बनाया। एनडीए गवन्थमेंट के कमकनसटस्थ के पास तो अचछे कवभाग ही नहीं 
हैं, इनहेे तो अब भी शेड्ूलड कासटस ही समझा जाता है यह हालत सरकार की है। इसकलए मैं 
कहना ्ाहता हंू कक जो कुछ भी ककया है, वह कां�ेस की सरकार ने ककया है। जो कुछ भी इस 
देश की तरककी हुई है, जो जमीनें दी गईं, व े इंकदरा जी के जमाने में दी गईं, सारे कहनदुसतान 
में इंकदरा जी के जमाने में जमीनें दी गईं रीं। ये कया दे रहे हैं? ये देने के बजाय हमसे छीन रहे 
हैं। इसमें जो दूसरी जाकतयां include की जाती हैं, वह गरीब लोगों का हक मारने के कलए की 
जाती हैं। महोदय, एक कलीयर-कट पॉकलसी बनानी ्ाकहए कक अछूत कौन है, दूसरा कौन है। 
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अगर ककसी कासट को benefit देना है तो उसे economically backward class कडकलेयर करके 
देना ्ाकहए। जो शेड्ूलड कासटस के लोग हैं, अफसोस की बात है कक आजादी को 67 साल 
हो गए हैं, लेककन अभी तक उनहें कुछ नहीं कमला। उनहें जो कुछ भी कदया है, वह का ं�ेस ने 
कदया है, ककसी और ने नहीं कदया। इनहीं शबदों के सार मैं आपका धनयवाद करता हंू, जय कहनद।

�ी अमर शंकर साबले (महाराषट्): उपसभाधयक्ष महोदय, रहदवी सवराज कनमचाता छ�पकत 
कशवाजी महाराज की जय-जयकार करते हुए, मैं अपने कव्ार वयकत करना ्ाहता हंू। महामानव, 
भारत रतन डा. भीमराव बाबा साहेब अमबेडकर जी ने इस भारत देश का संकवधान कलखा और उस 
संकवधान पर पूरा देश ्लता है। उस मूकनायक महामानव डा. भीमराव बाबा साहेब अमबेडकर 
जी का मैं हृदय से वदंन करता हंू।

उपसभाधयक्ष महोदय, कजस सदन में बडे-बडे महानुभावों ने देश कहत में काम करके देश की 
गकरमा बढ़ाई है, उन सभी को मैं नमन करता हंू। इस सदन में काम करने का कजनहोंने मुझे मौका 
कदया और कजनहोंने कहा कक देश का संकवधान अगर बाबा साहेब डा. भीमराव अमबेडकर जी ने 
नहीं कलखा होता, तो मैं इस देश का �धान मं�ी कभी नहीं बनता, ऐसे �दे्धय �धान मं�ी नरें� 
मोदी जी का अौर भारतीय जनता पाटदी के राषट्ीय अधयक्ष अकमत शाह का अकभवादन करता हंू। 
इस सदन के सभी नेता और सा ंसदों को �णाम करके, मैं संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश 
(संशोधन) कवधेयक, 2016 पर अपने कव्ार आपके माधयम से सदन के सामने रखना ्ाहता हंू।

मैं सबसे पहले �धान मं�ी नरें� मोदी जी को और उनके नेतृतव में काम करने वाले सामाकजक 
नयाय और अकधकाकरता मं�ी, �ी रावर ्नद गहलोत और उनकी सरकार को धनयवाद देता हंू 
कक उनहोंने भारत रतन डा. भीमराव बाबा साहेब अमबेडकर जी की 125वें जनमगांठ वर्थ को ''समता 
वर्थ'' घोकर त करके पूरे देश में समरसता का भाव �कट ककया है।

इस 125वें जनमगा ंठ वर्थ में अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत (अतया्ार कनवारण) 
संशोधन अकधकनयम, 2016, ये समरसता के भाव की पह्ान देने वाला संशोधन है। इस संशोधन की 
बहुत कुछ कवशेरता है। अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत (अतया्ार कनवारण) अकधकनयम, 
1989 में ककए गए सखत �ावधानों के बावजूद अनुसक्त जाकतया ं और अनुसूक्त जनजाकतयों के 
कवरूद्ध जारी अतया्ार र्ता का कवरय है। एससी, और एसटी के कवरूद्ध अतया्ार की अकधक 
घटनाएं यह भी दशचाती हैं कक पीओए अकधकनयम का कनरोधक �भाव अपराकधयों पर समुक्त रूप 
से नहीं पड रहा है।

अत: अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत के सदसयों को अपेक्षाकृत अकधक नयाय �दान 
करने के सार-सार अपराकधयों पर सखत कनवारक �भाव डालने के उदे्शय से इस अकधकनयम को 
समुक्त रूप से सुदृढ़ ककए जाने तरा इस अकधकनयम के संगत �ावधानों को और अकधक �भावी 
बनाने पर कव्ार ककया गया है।

इस संशोधन अकधकनयम की और मुखय कवशेरताएं हैं। अतया्ार के नए अपराध जैसे — कसर, 
मूंछ मंुडवाना अरवा इस �कार के अनय काय्थ जो अनुसूक्त जाकत तरा अनुसूक्त जनजाकत के 
सदसयों की गकरमा को ठेस पहुं्ाने वाले हैं, जूतों का हार पहनाना, रस्ाई सुकवधाओं अरवा 
जंगलों में �वशे से रोकना, मानव अरवा पशुओं के शवों का कनपटान अरवा उनहें उठाना अरवा 

[�ी शमशेर रसह डुलो]
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क� खोदना, हार से मैला उठाने के कलए कहना, अनुसूक्त जाकत अरवा अनुसूक्त जनजाकत 
की मकहला को देवदासी बनाना, जाकतगत नाम से गाली देना, जादू-टोना करके अतया्ार करना, 
सामाकजक अरवा आर्र क बकहषकार करना, अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत की मकहला 
को कनव्थ� करके ्ोट पहंु्ाना, अनुसूक्त जाकत/अनुसूक्त जनजाकत के लोगों को घर, गांव 
अरवा आवास छोडने के कलए मजबूर करना, अनुसूक्त जाकतयों और अनुसूक्त जनजाकतयों के 
सदसयों की पकव� वसतुओं को दूकर त करना, अनुसूक्त जाकतयों और अनुसूक्त जनजाकतयों के 
सदसयों को कामुक रूप से सपश्थ करना अरवा ऐसे शबदों का उपयोग करना, ऐसे काय्थ करना 
अरवा भावभंकगमा। अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत के सदसयों को आहत करने, गमभीर 
रूप से ्ोट पहंु्ाने, धमकाने, अपहरण करने आकद जैसे ककतपय आईपीपी अपराधों को पीओए 
अकधकनयम के तहत दंडनीय अपराधों के रूप में शाकमल करना कजनके कलए 10 वर्थ से कम अवकध 
के कारावास का �ावधान है। पूव्थ में, 10 वरषों अरवा इससे अकधक अवकध की सजा के �ावधान वाले 
आईपीसी में सू्ीबद्ध तरा अनुसूक्त जाकत/अनुसूक्त जनजाकत के सदसयों के कवरूद्ध अपराधों को 
ही पीओए अकधकनयम के अंतग्थत आने वाले अपराधों के रूप में माना जाता रा। मामलों के शी� 
और तवकरत कनपटान के कलए पीओए अकधकनयम के तहत अपराधों के अननय रूपा से कन्ारण 
हेतु अननय नयायालयों की सरापना तरा अननय कवशेर लोक अकभयोजक का वगदीकरण। अपराध 
का सीधे संज्ान लेने के कलए कवशेर नयायालयों और अननय कवशेर नयायालयों की शसकत तरा 
्ाज्थशीट दायर करने की तारीख से दो माह के भीतर मामले का कव्ारण 'यरासंभव' पूरा करना 
है। यह 'यरासंभव' शबद कनकाल देना ्ाकहए, कयोंकक यकद यह यरासंभव शबद नहीं कनकाला गया, 
तो मामले का कव्ारण करने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसकलए यरासंभव शबद को कनकालकर 
दो महीने या तीन महीने के भीतर मामले का कव्ारण पूरा करना। 'अपील' पर नई धारा जोडना 
कनण्थय के कवरूद्ध आदेश कदए जाने की तारीख से 90 कदनों की अवकध के भीतर अपील की जानी 
होती है। 'पीकड़तों और गवाहों के अकधकार' पर एक अधयाय जोडना— पीकड़तों उनके आक �तों  
और गवाहों के कलए जबद्थसती रहसा और शोरण के कवरूद्ध �ावधान करने का दाकयतव राजयों पर 
डाला गया है। कशकायत दज्थ करने या गवाहों की गवाही करकाड्थ करने, जा ं् करने और आरोप 
प� दाकखल करने तरा इस अकधकनयम और कनयमावली में कवकनर्दषट ककसी अनय कत्त्थवय का वहन 
करने में सरकारी कम्थ्ारी की जानबूझकर लापरवाही को पकरभाकरत ककया गया है। अपराधों की 
अवधारणा को जोडना यकद आरोपी पीकडत अरवा उसके पकरवार को पहले से जानता है, तो 
नयायालय यह मानेगा कक आरोपी की पीकड़त की जाकत अरवा जनजाकत के बारे में पहले से संज्ान 
रा, जब तक कक अनयरा कसद्ध न हो।

ये सब कवशेरताएं इस अमेंडमेंट में हैं। इससे कजस एससी/एसटी के ऊपर अतया्ार हुआ है, 
उनको जलदी नयाय और राहत कमलेगी तरा अतया्ार करने वालों को सखत दंड कमलेगा। एक 
तरफ कानून में अमेंडमेंट करके एससी/एसटी वग्थ को नयाय देना और दूसरी तरफ एससी/एसटी 
का कवकास करने हेतु अनेक योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई हैं। सामाकजक नयाय और अकधकाकरता 
मं�ालय का अकधदेश एक ऐसे समाज का कनमचाण करना है, कजसमें लक्य समूह अपनी समृकद्ध और 
कवकास के पयचापत समर्थन के सार उपयोगी, सुरकक्षत और गकरमापूण्थ जीवन वयतीत कर सकें ।

अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकत (अतया्ार कनवारण) संशोधन अकधकनयम, 2015 
कदना ंक 1.1.2016 को भारत के राजप�, असाधारण में अकधसूक्त ककया गया है। यह अकधकनयम 
26 जनवरी, 2016 से लागू हो गया है। वर्थ 2015 में संसद में संकवधान (अनुसूक्त जाकत) आदेश 
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(संशोधन) अकधकनयम, 2015 पाकरत ककया, कजसके माधयम से हकरयाणा, कणचाटक, ओकडशा और 
दादर और नागर हवलेी में अनुसूक्त जाकतयों की सूक्यों में नए समुदायों को जोडा गया रा।

अनुसूक्त जाकत उद्कमयों के कलए 'उद्म पूंजी कनकध योजना' के तहत 135.91 करोड रूपए के 
36 �सताव अनुमोकदत हैं। 15 मामलों के कलए 64.86 करोड रूपए का कवतरण कर कदया गया है।

राषट्ीय सफाई कम्थ्ारी कवत्त अौर कवकास कनगम ने 250 मकहलाओं को मोटर ड्ाइरवग का 
�कशक्षण कदया है, कजनमें से 60 मकहलाओं को काम भी कमल गया है। NSFDC की �ाकधकृत शेयर 
पूंजी को 1,000 करोड रूपए से बढ़ाकर 1,500 करोड रूपए कर कदया गया है। 2.5 लाख अनुसूक्त 
जाकत, अनुसूक्त जनजाकत और मकहला उद्कमयों को Stand Up India में आर्र क सहायता �दान 
की जाएगी। 500 करोड रूपए के अनुसूक्त जाकत, अनुसूक्त जनजाकत उद्कमयों के कलए हब तैयार 
ककए जाएंगे। मु�ा योजना में आज तक करीब 3.22 करोड ऋण कदए हैं। उनमें से 72.89 ऋण 
अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकतयों को कदए गए। भारत सरकार और कें �ीय साव्थजकनक 
उप�म के पास सामान और सर्वस खरीदने के कवशेर �ावधान हैं, कजनके अनुसार कम से कम 
20 per cent खरीद सूक्म और लघु उद्म से और कम से कम 4 per cent की खरीद अनूसूक्त 
जाकत/अनुसूक्त जनजाकत के उद्मी से करवाने के कलए सशकत काय्थवाही की जा रही है।

इस देश में अनूसूक्त जाकत/अनुसूक्त जनजाकत वग्थ पर होने वाले अतया्ार के कखलाफ 
मोदी सरकार ने जंग छेडी है। इसके बावजूद बाबा साहेब अमबेडकर की 125वीं जयंती पर जो 
उनके पावन पं् तीर्थ हैं, उनका कवकास करने का काम भी मोदी सरकार ने ककया है। जहा ं बाबा 
साहेब अमबेडकर जी का जनम हुआ, वह महू गांव, जहा ं बाबा साहेब अमबेडकर जी ने आकखरी 
सा ंस ली, वह 26, अलीपुर का बंगला, जहा ं बाबा साहेब अमबेडकर जी ने बौद्ध धम्थ की दीक्षा ली, 
वह नागपुर की दीक्षा भकूम और बाबा साहेब अमबेडकर जी का मूल गा ंव, रतनाकगकर कजले में जो 
आंबडव े गा ंव है, उसके कनमचाण काय्थ को भी उनहोंने अपने हार में कलया है। मुझे उममीद है कक 
बाबा साहेब अमबेडकर के मूल गांव आंबडव े में एेसा समारक बनाया जाएगा, जैसा पूरे कवशव में 
कहीं पर भी नहीं होगा। मोदी सरकार बाबा साहेब अमबेडकर जी का कमशन लेकर ्ल रही है, 
इसकलए मैं इस संकवधान संशोधन कवधेयक का समर्थन करता हंू, धनयवाद।

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द (उत्तर �देश): माननीय उपसभाधयक्ष महोदय, लोक सभा द्ारा 
15 मा ््थ, 2016 को संकवधान (अनुसूक्त जाकतयां) आदेश (संशोधन) कवधेयक, 2016 पाकरत हुआ 
है। हकरयाणा, केरल, छत्तीसगढ़ इतयाकद राजयों में जाकतयों की जो कवसंगकतयां रीं, कजनका खान-
पान, शादी बयाह, रोटी-बेटी का करशता एक रा, केवल पाई मा�ा का भेद रा, उनके कलए राजय 
सरकारों ने �सताव भेजा रा। इसके तहत माननीय मं�ी जी इस कवधेयक को राजय सभा में लाए 
हैं, ताकक इनकी कवसंगकतयां दूर कर दी जाएं और इनकों अनुसूक्त जाकत की सुकवधा दे दी जाए।

मैं माननीय मं�ी जी को बधाई देता हंू कक ये कवसंगकतयां आपने दूर कर दी हैं। कबहार सरकार 
ने मललाह, नाई, राजभर, धानुक, खतव,े कबनद और उत्तर �देश सरकार ने कहार, कशयप, केवट, 
मललाह, कनराद, धीवर, कबनद, धीमर, बारम, तुरहा, गोकडया, मा ंझी, मछुवा, भर, राजभर, कुमहार, 
�जापकत इतयाकद को शाकमल ककया है। कई अनय राजयों ने भी कें � सरकार को अपने सुझाव और 
�सताव भेजे हैं, कजनकी सामाकजक, आकर्थक ससर कत खराब है।

[�ी अमर शंकर साबले]
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माननीय मं�ी जी से हमारा यह कहना है, मं�ी जी अभी कह रहे रे कक आपने गलत संशोधन 
कदया है, यह संशोधन नहीं देना ्ाकहए रा। माननीय मं�ी जी, मैं आपसे कहना ्ाहता हंू कक 
कनयम संकवधान से ्लते हैं, कानून से ्लते हैं। एक सदसय की हैकसयत से हमने राजय सभा के 
माननीय सभापकत जी को अपना �सताव �सतुत ककया रा। माननीय सभापकत जी ने हमारा संशोधन 
�सताव सवीकृत भी कर कलया रा और उसे सकु्थ लेट भी करा कदया रा, लेककन इसके बाद आप 
राजय सभा की पीठ के कनण्थय पर आके्षप लगाते हैं कक यह कनण्थय गलत है।

महोदय, हम अपनी तरफ से बताना ्ाहते हैं कक ककस तरह से आपने इन जाकतयों में 
कवसंगकतयां दूर की हैं, जैसे कदलली में मललाह है। आप बताइए, मललाह कौन होता है? कदलली 
में अनुसूक्त जाकतयों में नाव ्लाने वाला मललाह होता है, वहीं उत्तर �देश में मललाह बैकवड्थ 
कलास में आता है और मझवार, मांझी नाव ्लाने वाला होता है।

1950 की अनुसूक्त जाकत की सू्ी में उत्तर �देश में �म संखया 53 पर मझवार अनुसूक्त 
जाकत में आता है। अब उसकी उप-जाकतया ं या समनामी जाकतया ं मललाह, केवट मा ंझी, कनराद, 
मछुवा इतयाकद हैं। हमने यह अनुरोध ककया रा कक इनको भी इसमें जोड कदया जाए, जैसा उत्तर 
�देश सरकार ने �सताव भेजा है। इसी तरह से उत्तर �देश में बेलदार के सार कबनद को जोड 
कदया जाए, गोंड के सार गोकड़या, कहार, कशयप, बारम जोड कदया जाए। �म संखया 59 में 
पासी, तरमाली के सार राजभर को जोड कदया जाए, कशलपकार के सार कुमहार, �जापकत को 
जोड कदया जाए। �म संखया 66 में तुरैहा के सार धीमर और धीवर जोड कदया जाए। अभी राजय 
सभा से कहनदी-अं�ेजी में सकु्थ लेट हुआ है, तो उसमें लासट में तुरहा, धीमर जो है, तो इसको 
कहनदी में धीवरा कर कदया। यह अं�ेज़ी में धीवर है, लेककन इसको धीवरा कर कदया। इसी तरह 
से �ुकटया ं हो गईं। उन �ुकटयों को सुधारने के कलए उत्तर �देश सरकार ने भारत सरकार को 
�सताव भेजा। वह �सताव एक बार नहीं भेजा गया, बसलक यहा ं बार-बार �सताव भेजे गए। अभी 
माननीय अकखलेश यादव जी की सरकार ने 15 फरवरी, 2013 को �सताव भेजा, तो इनहोंने कफर 
कवरेी लगा दी, तो 1 अ�ैल, 2015 को वह कफर से भेजा गया। इसके पहले भी, जब माननीय 
मुलायम रसह जी उत्तर �देश के मुखय मं�ी रे, उनहोंने भी �सताव भेजा रा। इन जाकतयों की, 
कजनकी सामाकजक, आर्रक एव ं राजनीकतक ससरकत खराब है, इनका कोई आईएएस नहीं है, कोई 
आईपीएस नहीं है या कोई कम्थ्ारी या अकधकारी नहीं है, यहां तक कक एक दारोगा भी नहीं 
कमलता है। इस तरह इनकी सामाकजक-आर्रक ससरकत खराब है। ये ऑलरेडी अनुसूक्त जाकत में 
पहले से हैं, लेककन अब उनको �माण प� नहीं कदया जाता है। राम्कर� कनराद जी भारतीय 
जनता पाटदी के सांसद हैं। मललाह अनुसूक्त जाकत में है। तो जो कवसंगकतया ं आ गई हैं, उनको 
दूर करने के कलए ही मैंने आपसे अनुरोध ककया है। तो मैं यह कहना ्ाहता हंू कक माननीय 
मुलायम रसह यादव जी जब उत्तर �देश सरकार में रे, तो उनहोंने भारत सरकार को प्सताव भेजा 
रा। जब भारत सरकार नहीं मानी, तो उनहोंने एक अधयादेश जारी कर कदया। उत्तर �देश लोक 
सेवा अनुसूक्त जाकतयों, अनुसूक्त जनजाकतयों, अनय कपछडे वगषों के कलए आरक्षण अकधकनयम, 
1994 उत्तर �देश अकधकनयम, संखया 4, 1994 की धारा 13 की शसकत का �योग करके राजयपाल 
ने उकत अकधकनयम की अनुसू्ी में कनमनकलकखत संशोधन करके कहार, कशयप, केवट, मललाह, 
कनराद, कुमहार, �जापकत, धीवर, कबनद और राजभर को अनुसूक्त जाकत की सुकवधा देने के कलए 
आदेश जारी कर कदया। उस समय आदेश हो गया, लेककन उधर कुछ जो सोसाइकटया ं रीं, कुछ 
लोग रे, व े कोट्थ में ्ले गए। कोट्थ ने सटे कर कदया। इसके बाद पुन: �सताव आपके पास भेजा 
गया। मैं आपसे यही कवनती करने के कलए आया हंू कक यह मामला केवल उत्तर �देश का नहीं 
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है, पूरे देश का है। मैंने अभी आपको यह बताया रा कक पूरे देश में कवसंगकतयां हैं। मैं कई बार 
कवशे्न कर ्ुका, कई बार �ाइवटे मेमबर कबल भी लाया। मं�ी जी कह रहे रे कक आप यह कबल 
कयों न लाए? माननीय मुलायम रसह जी के अलावा हमारे यहा ं से ककसी ने नहीं भेजा। पहले जब 
हमारे लोग यहां नहीं रे, उस समय 'भैया राम मुनडा राम' नामक एक केस आया रा, कजसमें उस 
समय यह कव्ार रा कक कवसंगकतया ं दूर कर ली जाएं। उस समय हमारा कोई एमपी नहीं रा, न 
कोई राजय सभा में रा और न ही कोई लोक सभा में रा। जब माननीय मुलायम रसह यादव जी 
ने मुझे राजय सभा में भेजा, तो हम लोगों ने कानून पढ़ा और देखा, तो हमने कहा कक 1950 की 
अनुसूक्त जाकत की सू्ी में दज्थ है, केवल इनकी कवसंगकतया ं दूर की जानी हैं, तो मैं यह �सताव 
लाया। माननीय मं�ी जी बार-बार यही कह देते हैं कक आरजीआई आपकत्त लगाती है, आरजीआई 
इसको सवीकार नहीं करती है। तो मानयवर, यह देखना पडेगा कक पूरे देश में जो कवसंगकतयां हैं, 
जैसे मधय �देश में �जापकत है, वह कहीं एससी में है, तो कहीं बैकवड्थ में है, तो इस कवसंगकत 
को कौन दूर करेगा? भारतीय संकवधान में वयवसरा है। सेंट्ल गवन्थमेंट को संकवधान के अनुचछेद 
341 में संशोधन करने की पावर है। के ं� सरकार को पावर है कक वह लोक सभा राजय सभा में 
इसे लाए। तो मानयवर, माननीय मं�ी जी यह जो कबल लाए हैं, मैं इसका सवागत करता हंू। मैं 
यही कनवदेन करना ्ाहता हंू कक आप बार-बार यह कह देते हैं कक यह तक्थ संगत नहीं है, हम 
कया करें? लेककन मैं यह पूछना ्ाहता हंू कक जब आप ्ुनाव में जाते हैं, जैसे 2012 के कवधान 
सभा ्ुनाव में गए, तो वहा ं 8.5 परसेंट मछुआरा समुदाय है और �जापकत-राजभर की संखया जो 
है, इन सबको कमलाकर करीब 11 परसेंट पहुं्ती है, तब तो कहते हैं कक इनको अनुसूक्त जाकत 
में शाकमल करेंगे, अपने ्ुनावी एजेंडा में शाकमल कर लेते हैं, लेककन जब राजय सभा में कवशमभर 
�साद कनराद �ाइवटे मेमबर कबल पेश करते हैं, उसका आप कवरोध करते हैं और समाजवादी 
पाटदी के लोग समर्थन करते हैं। ...(व्विान)... तो मैं आपसे यह कहना ्ाहता हंू कक इस तरह 
की दोहरी नीकत कक ्ुनाव में कुछ कहेंगे और यहा ं कुछ कहेंगे, ये कवसंगकतया ं दूर करने का जो 
अकधकार है, वह पार्लयामेंट को है। तो मैं आपसे कवनती करना ्ाहता हंू कक कनयम-कानून को 
देख कर जो ...(व्विान)...

�ीमती ि्ा बचचन (उत्तर �देश): आप कवनती मत ककरए, हक़ मांकगए ...(व्विान)...

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: मैं यही कनवदेन कर रहा हंू कक आप इसमें संशोधन कीकजए और 
जो �सताव भारत सरकार को उत्तर �देश सरकार ने, अकखलेश यादव जी की सरकार ने भेजा है, 
उसे आप मंजूर कीकजए। सर, अभी हकरयाणा में हमने देखा। हम यह नहीं कहेंगे कक कौन संपन्न 
है और कौन संपन्न नहीं है। वहां पर भी गरीब हैं। हर जाकत में गरीब होते हैं। जब हकरयाणा में 
जाट समुदाय ने रेल जाम कर दी, बसें रोक दीं, रोड जाम कर दी, गैर-जाट लोगों की गाकड़यां 
जला दीं, दुकानें जला दीं, तो भारतीय जनता पाटदी और पूरी कें � सरकार खडी हो गई और 
तुरंत कमेटी बनाकर उनको आरक्षण दे कदया और मछुआ समुदाय, राजभर, �जापकत समाज के 
लोग कानून के माधयम से आपसे अपना हक मा ंग रहे हैं, व े लोग कनवदेन कर रहे हैं... 

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank 
you. Time allotted to you is over. Please conclude.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: इसके कलए उत्तर �देश सरकार �सताव कभजवा रही है, लेककन 
आप उसको खाकरज कर रहे हैं।

[�ी कवशमभर �साद कनराद]
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THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly 
conclude now, please.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: उत्तर �देश में 2017 में ्ुनाव होने वाले हैं। वहा ं पर ये मछुआ, 
�जापकत, राजभर समाज के लोग भारतीय जनता पाटदी को उत्तर �देश से खदेडने का काम 
करेंगे। ...(व्विान)... आप इसको मंजूर कराइए, आप अपना वादा पूरा कीकजए, जो आपने 2012 
में अपने ्ुनाव घोरणा-प� में ककया रा। आप अपना घोरणा-प� देख लीकजए। आप अपने ्ुनाव 
घोरणा-प� में वादा करते हैं, उसके बाद आप उससे मुकर जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly 
conclude now, please.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: हम कोई अलग से इसमें जाकतयों को जोडने की बात नहीं कर 
रहे हैं, बसलक ये जाकतया ं पहले से ही उत्तर �देश में 1950 की जो अनुसूक्त जाकत एव ं अनुसूक्त 
जनजाकत की सू्ी है, उसमें दज्थ है, ्ाहे वह कशलपकार हो या मझवार जाकत हो। कशलपकार 
कौन होता है? कशलपकार कुमहार होता है, जो बत्थन बनाता है। उसी जाकत को जोडने की बात 
मैं कर रहा हंू।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. 
Thank you. You complete it now.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: सर, मैं आपके माधयम से माननीय मं�ी जी से यह कनवदेन करना 
्ाहता हंू कक आप हठ छोकडए और उत्तर �देश या कबहार के जो कफशरमैन समुदाय के लोग 
हैं, ्ाहे धानुक हों, उन सब लोगों के सार नयाय कीकजए। अगर आप उन लोगों के सार नयाय 
नहीं करेंगे, तो कजस तरह से कबहार में आपका ह� हुआ है, वही ह� उत्तर �देश में होगा, ्ाहे 
आप ककतने ही लोग छोड दीकजए या रर या�ा कनकाल लीकजए। एक मुकेश साहनी से कोई फक्थ  
पडने वाला नहीं है। उत्तर �देश की जनता आपको कबहार की तरह बाहर करने का काम करेगी। 
इसके सार ही मैं इस कबल का समर्थन करता हंू, परंतु सार ही यह कनवदेन करना ्ाहता हंू 
कक मेरा संशोधन पास कराया जाए।

डा. अजनल कुमार साहनी (कबहार): सर, कबहार में भी यही समसया है। ...(व्विान)...

�ी के. सी. त्ागी (कबहार): आदरणीय उपसभाधयक्ष महोदय, मैं समाजवादी पाटदी के सा ंसद 
�ी कवशमभर �साद कनराद जी की र्ताओं से अपने आपको संबद्ध करते हुए इस संकवधान संशोधन 
कवधेयक का दुखी और कमजोर मन से समर्थन करने के कलए खडा हुआ हंू। कमजोर मन से इसकलए 
बोल रहा हंू कयोंकक जो जाकतया ं पहले से ही SC, ST में हैं, व े अतया्ार, अपमान, उपेक्षा, शोरण, 
उतपीडन, गैर-बराबरी, अनयाय, कतरसकार, इंसान और पशुओं के बी् के मामूली अंतर से जीने 
वाली जातीय सू्ी में उसी तरह की कजनदगी कजएंगी, जैसी पहले से SC, ST की अनय जाकतयां 
कजनदगी को जी रही हैं। डा. अमबेडकर, कांशीराम जी और रोकहत वमुेला की तरह इन वगषों में 
कुछ सवाकभमानी नौजवान कनकलेंगे, इस उममीद के सार मैं अपनी बात शुरू करना ्ाहता हंू।

सर, दुकनया की कजतनी भी संसकृकतयां हैं, कजतनी भी सभयताएं हैं, सब में �गकत हो रही है। 
जो दुकनया का सबसे ताकतवर मुलक है अमेकरका, उसने राषट्पकत के रहने के कलए एक जगह 
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बनाई री, कजसका नाम रा हवाइट हाउस। दुकनया इतनी बदल गई कक उसमें काला शाकमल हो 
गया। हवाइट हाउस के अंदर काला आदमी जाकर बैठ गया, लेककन हमारे भारतीय समाज में 
गांधी जी से लेकर, डा. अमबेडकर से लेकर समाज को बदलने वाले, करवट लेने कजन लोगों ने 
इन सवालों को उठाया, उनको कजतना अपमान झेलना पडा, सर, ऐसा अपमान ककसी को नहीं 
झेलना पडा। डा. अमबेडकर का जो ्परासी रा, वह भी फाइलों को मेज पर फें क करके जाता 
रा, जो दुकनया के कवद्ान लोगों में से एक हुआ है। हमारे कबहार के नेता रे कपू्थरी ठाकुर जी। व े
अकत कपछडी जाकत में पैदा हुए रे। व े 'नाई' जाकत में पैदा हुए रे, लेककन आज़ादी की लडाई के 
दौरान व े जेल में रहे और कबहार में उनसे जयादा travel और ककसी नेता ने नहीं ककया, लेककन 
उनको उनकी गैर-हाकजरी में कपू्थरी जी नहीं कहते रे, बसलक उनको 'नौआ' कहते रे। यानी कक 
जाकत भी आप बनाओ, जाकत को घकटया साकबत भी आप करो और उनहीं समबोधनों से उनहीं वगषों 
के लोगों को अपमाकनत करने का काम भी आप करो। सर, ऐसा असभय, बब्थर और अगर यह 
असंसदीय नहीं है, तो जाकहल समाज दुकनया में हमें देखने-सुनने को नहीं कमला, जहां इंसान-
इंसान के बी् में इतनी गैर-बराबरी है।

सर, समू्े देश में जब-जब भी इन वगषों के उतसाही, सवाकभमानी और समानता की कजनदगी 
जीने की ्ाह रखने वाले लोगों ने रोडे-बहुत कदम उठाए, उनकी बारात ्ढ़ने नहीं दी गई। 
ऐसे दज्थनों ककससे हैं कक जब इन गरीब वगषों या जाकतयों का कोई दूलहा शादी करने के कलए 
जा रहा रा, तो उसको उतारकर उसकी कपटाई की गई। ऐसे कुछ खास मोहलले तय हो गए, 
जहा ं इन शू�ों की औलादें शाकदयां करने के कलए भी घोडे पर बैठकर नहीं जाएंगी, कयोंकक घोडे 
या रर पर बैठकर जाने की परमपरा का कनवचाह करने वाली कुछ जाकतया ं या समूह, कजनके नाम 
यह �तबा और जलवा कायम है, रकजसटड्थ है और सुरकक्षत है।

सर, ये जाकतया ं शेड्ूलड कासटस में शाकमल हो जाएंगी और इनका भला हो जाएगा, यह 
गलतफहमी गहलोत साहब को हो सकती है, जो खुद एक सामानय दकलत पकरवार से आते हैं, 
लेककन मेरे राजनीकतक जीवन का यह अनुभव है कक इन वगषों को कोई राहत कमलेगी, मुझे ऐसा 
नहीं लगता है। लेककन आपने एक अचछा काम ककया है, उसका कवरोध करने का साहस मेरा 
इसकलए नहीं है, कयोंकक मैं, मेरी पाटदी और मेरे नेता डा. लोकहया इन वगषों की कहमायत में लमबे 
समय से रहे हैं।

सर, अब मैं हायर एजुकेशन की बात क�ं। अगर रोकहत का केस न हुआ होता तो बहुत सारे 
जो एकलवय शहीद हुए, उनका इकतहास में कज� नहीं होता। 18 दकलत छा�ों ने सुइसाइड ककया 
है। मुझे बहुत �सन्नता होती जब आप कम से कम एक बार भी हैदराबाद यूकनवर्सटी में जाते। 
...(व्विान)... ऐसा है कक आपके वगषों के अतया्ारों से ही तंग आकर व े लोग ऐसा काम करते 
हैं, इसकलए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। सर, वह बडी भारी पीडा है। मनोज कसनहा 
जी की सरकार का ही सरकारी आंकडा है। नेशनल �ाइम बयूरों का यह आंकडा है कक देश में 
हर 14 कमनट में ककसी न ककसी दकलत के सार अतया्ार होता है। मैं ्ाहता हंू कक गहलोत जी 
इस कवभाग के मं�ी है, व े मना करें कक मैं असतय बोल रहा हंू, ताकक मेरे और इनके बी् एक 
और बहस हो जाए। ्ार दकलत मकहलाओं के सार बलातकार होता है। जब कदलली में सभय समाज 
में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हम लोग मोमबत्ती लेकर इंकडया गेट पर जाते हैं, लेककन 
जहा ं ये घटनाएं होती हैं, वहा ं रोशनी भी मकद्धम होती है और मोमबकत्तयां भी उपलबध नहीं होती 
हैं, मैं उन वगषों का कज� यहां करना ्ाहता हंू।

[�ी के. सी. तयागी]
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सर, हर सपताह 13 दकलत मारे जाते हैं, कदलली में नहीं, कनॉट पलेस में नहीं, गुडगा ंव में 
नहीं, नोएडा में नहीं बसलक जहां सभयताओं के कवकास नहीं हुए हैं, उन इलाकों की मैं बात कर 
रहा हंू। नरंे� तोमर जी आप समझ रहे होंगे। छ: दकलतों का अपहरण ककया जाता है। वर्थ 2013 
की �ाइम करपोट्थ के मुताकबक, 1,574 दकलत मकहलाओं के सार उस साल रेप हुआ, 651 दकलत 
मारे गए। उनको नंगा करके घुमाने और परेड कराने का कज� अभी मेरी बाईं बाजू के कोई सारी 
कर रहे रे। ये रोजमरचा की ्ीजें़ हैं। एससीज़-एसटीज़ के 71.3 परसेंट बच्े हाई सकूल आते-
आते अपनी पढ़ाई छोड देते हैं। कजन जाकतयों को आप इन वगषों या समूह में शाकमल कर रहे हैं 
...(व्विान)... गहलोत जी, आप इनसे बाद में बात कर लीकजएगा। मैं अापसे गंभीर बात कहने 
जा रहा हंू। एससीज़-एसटीज़ के 71.3 परसेंट बच्े और बसच्या ं हाई सकूल आते-आते अपनी 
पढ़ाई छोड देते हैं और कभी-कभी गलती से उनमें रोकहत पैदा हो जाते हैं, अमबेडकर पैदा हो 
जाते हैं, कांशीराम पैदा हो जाते हैं। मेरा आपसे यह कनवदेन है कक आप एक दज्थन जाकतयों को 
उसी ्�वयूह में डाल रहे हैं, कजसमें पहले से ही वदेना, तकलीफ, गैर-बराबरी और असमानता है।

सर, मैं आपके माधयम से यह कहना ्ाहता हंू कक इस समय कजस तरह की सभयता का 
कवकास हो रहा है, माफ कीकजएगा, अं�ेजों के समय में भी जाकतगत भेदभाव इतना नहीं रा। 
अं�ेजों ने ककसी की जाकत पह्ान कर उसके सार अनयाय नहीं ककया रा। सर, अगर मेरी बहस 
लमबी न हो, तो मैं एक बात कहना ्ाहता हंू। मैं जब नौवीं लोक सभा में एमपी बनकर आया, 
तो मैं वसेटन्थ कोट्थ में ठहर गया। एक साइमन नाम का क �सश्यन बूढ़ा रा, जो वहां सबको ्ाय 
देने आता रा। वह काले रंग का रा। मैंने उससे कहा कक आम तौर पर यह माना जाता है कक 
ईसाई गोरे होते हैं, लेककन कया बात है? उसने कहा कक मैं सन् 1947 में ही ईसाई बन गया रा। 
जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कक सन् 1947 की जो असेंबली री, कजसमें 
वसेटन्थ कोट्थ में एमपीज़ का दफतर रा, जब मैं पहले कदन वहा ं ्ाय लेकर गया तो मुझसे पूछा 
गया कक तुमहारी कबरादरी कौन सी है? जब उसने कहा कक बालमीकक है, तो उससे कहा गया 
कक ्ाय लेकर वापस जाओ। वही साइमन सन् 1990 तक ईसाई बनकर ्ाय कपलाता रहा। ऐसी 
�ूर वयवसरा, ऐसे �ूर शोरण की जो बानगी है, वह दुकनया में कहीं नहीं कमलेगी। काले लोगों 
को नयाय कमल गया, लेककन यहां के दकलत, खास तौर से यहां की दकलत मकहलाओं को नयाय 
नहीं कमला। महोदय, एक तो दकलत होना ही अपने आप में अकभशाप है, अगर दकलत मकहला हो 
तो गुलामी की �ूरतम सीमा कया होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी मेरे का ं�ेस 
के कम� ने कुछ सवाल उठाए, भाजपा के कम� ने कुछ सवाल उठाए, लेककन इन तकलीफों की 
कहससेदारी के कलए भी सदन कजस तरह का भरा-पूरा होना ्ाकहए रा, वसैा नहीं है।

�ी रािपाल ससह सैनी (उत्तर �देश): तयागी जी, हमारी बहन कुमारी मायावती एक दकलत 
मकहला होने के बावजूद उत्तर �देश में राज कर रही हैं। व े गरीब लोगों की नेता हैं।

�ी के. सी. त्ागी: मेरी और आपकी बात में शायद जयादा फक्थ  नहीं है। आप पसश्म यूपी 
के हैं, इसकलए कह सकते हैं। आपने शायद व े तकलीफें  देखी या सुनी होंगी, जो इन वगषों के 
सार हुई हैं। जब हम पैदा हुए, जब हम बडे हुए, हमारा सकूल टी्र हमें हार से मारता रा 
और जो हमारा दकलत कम� गौतम रा, उसे डंडे से मारता रा। ये असमानताएं हमारे पैदा होने 
के सार हैं। हम लोगों के नाम अलग होते रे, व े राम भरोसे, राम कखलावन, राम सुभावन, राम 
लुभावन रे, उनके नाम भी अलग होते रे कयोंकक व े राम के भरोसे रे। हमारे कंुवर ्ं� �ताप, 
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वीर रसह, मानवें� कंुवर �ताप— हम लोगों के नाम वीरताओं से भरे होते रे, ्ाहे हमारा पूरा 
इकतहास कायरता का भरा हुआ रा। नाम से लेकर, पैदा होने से लेकर कजस कदन नाकभ कटती 
है, उस कदन से लेकर मरने तक यह असमानता हमारे कहनदुसतान में रही। भारतीय उपमहाद्ीप 
का मुसलमान भी इस बीमारी से ब्ा हुआ नहीं है, मैं केवल कहनदुओं के कलए नहीं कहना ्ाहता। 
इसी जाकत वयवसरा के कखलाफ कसख धम्थ बना, इसी जाकत वयवसरा के कखलाफ बुद्ध धम्थ बना। 
यह बौद्ध धम्थ कई हज़ार साल और ्लता। ्ंूकक जाकत वयवसरा पर इसका �हार रा, इसकलए 
जो ताकतें जाकत की समर्थक रीं, उनहोंने बौद्ध धम्थ को ्लने नहीं कदया। अगर आप मुझसे कहते 
तो दुकनया के कजतने भी धम्थ हैं, सबसे सहज और आसान बौद्ध धम्थ है, लेककन उसका गला भी 
इसकलए घोंटा कयोंकक वह जाकत वयवसरा को तोडता रा।

महोदय, मैं अपनी बात को समापत करता हंू, शायद मैं लमबा बोल गया कयोंकक मेरा दद्थ 
ककताबों का पढ़ा हुआ ही नहीं है, मैं समाजवादी आंदोलन का एक काय्थकतचा रहा हंू। हमारे जो 
डा. लोकहया रे, व े भोज कराते रे, उस ज़माने के समाजवादी के कलए यह madatory रा कक 
वह महीने में एक कदन ककसी न ककसी बालमीकक के यहा ं जाकर भोज में शाकमल हो। सर, दुकनया 
बदल रही है। नयी आर्रक नीकतया ं आ गयी हैं। उसके बारे में भी �्ार है कक नयी हैं। ये नयी 
आर्रक नीकतया ं ककसी और के कलए नहीं, इन दकलतों का, शू�ों का गला घोंटने के कलए आयी 
हैं कयोंकक सरकारी नौककरयों में रोडा-बहुत आरक्षण इनहें कमल जाता रा। अब जो नया ज़माना 
्ला है, नए ज़माने के जो पैरोकार ्ले हैं, उनके रहते इन वगषों के बच्ों को आगे आने वाले 
समय में नौकरी भी नहीं कमलेगी। सर, उत्तर �देश समेत आधा दज्थन कहनदुसतान है, जहां एक 
भी वाइस ्ांसलर दकलत नहीं है। जब दकलत वाइस ्ांसलर नहीं होगा, तो उसको उन वगषों के 
नौजवानों की पीडा का एहसास कैसे होगा? ''जा के पैर न फटी कबवाई, वो कया जाने पीर पराई?'' 
इसकलए ये जो जाकतया ं शाकमल हो रही हैं, मैं इनका आदर, समादार करते हुए गहलोत जी से 
अपनी सक�यता रोडी सी और बढ़ाने के कलए कहना ्ाहता हूं। जहां भी जुलम जयादती हो, जहा ं 
भी गैर-बराबरी हो, जहा ं भी अनयाय हो, आप भी वहां पर जाने का काम करें। आपके हैदराबाद 
न जाने तक और हैदराबाद की ट्ेजेडी को सरकारी पक्ष की तरफ से �सतुत करने के कलए, मुझे 
आपसे पीडा भी है। ...(व्विान)... आप पहले से ही पीडा में हैं, इसकलए मैं आपकी पीडा को 
जयादा नहीं बढ़ाना ्ाहता हंू। इसी के सार मैं अपनी बात समापत करता हंू। बहुत-बहुत धनयवाद। 

�ी सतीश चं� जम�ा (उत्तर �देश): आपने कजस �देश का कज� ककया है, आज सुबह ही 
उनहोंने जवाब कदया है कक उत्तर �देश में जो दकलत बच्े पढ़ रहे हैं, उनके कलए एक नये पैसे की 
कडमा ंड समाजवादी पाटदी की सरकार ने नहीं की है। इसीकलए इनहोंने कदया नहीं है। ...(व्विान)... 
यह तो इनकी समानता की बात है। ...(व्विान)...

उपसभाध्क्ष (डा. ई. एम. सु्दश्यन नाचची्पपन): �ी वीर रसह ...(व्विान)... आप लोग 
बैठ जाइए। ...(व्विान)... �ी वीर रसह ...(व्विान)... 

�ी वीर ससह (उत्तर �देश): उपसभाधयक्ष महोदय, संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश 
(संशोधन) कवधेयक, 2016 पर, जो एक बहुत महतवपूण्थ कवरय है, इस पर हमारी नेता आदरणीय 
बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बोलने का अवसर कदया, इसके कलए मैं उनका धनयवाद अदा 
करता हंू।

[�ी के. सी. तयागी]
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उपसभाधयक्ष महोदय, संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश (संशोधन) कवधेयक, 2016 के 
संबंध में हकरयाणा, केरल, ओकडशा, पसश्म बंगाल और छत्तीसगढ़ राजयों में अनुसूक्त जाकतयों 
की सू्ी का संशोधन या कवद्मान �कवकषटयों को उपा ंतकरत करने के कलए संकवधान (अनुसूक्त 
जाकतया ं) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के कलए जो कवधेयक लाया गया है, उस पर बोलने 
के कलए मैं अपनी पाटदी की तरफ से खडा हुआ हंू।

उपसभाधयक्ष महोदय, आज समाज की सबसे अंकतम पंसकत में बैठे उन वयसकतयों की आवाज 
उठाने के कलए मैं खडा हुआ हंू, कजनको सामाकजक, आर्रक एव ं शैक्षकणक दृकषट से आज भी बराबरी 
पर लाए जाने हेतु सरकार द्ारा बहुत कुछ करने की आवशयकता है। परमपूजय डॉ. भीमराव 
अमबेडकर जी के अंत:करण में यही पीडा री कक हमारे समाज के वकं्त लोग, जो कवकास की 
दौड में कपछड गए हैं, उनको बराबरी पर लाने के कलए ककस तरह से �यतन ककए जाएं। यह 
कवधेयक शायद ऐसे तबके के लोगों की �गकत में एक मील का पतरर साकबत होगा।

उपसभाधयक्ष महोदय, जब उत्तर �देश में बहुजन समाज पाटदी की सरकार री तब बहन 
कुमारी मायावती जी मुखय मं�ी रीं। उनहोंने अपने शासन काल में उत्तर �देश की 17 कपछडी 
जाकतयों को अनुसूक्त जाकत में ससममकलत ककया जाए, ऐसा �सताव के ं� सरकार को भेजा रा, 
जो अभी तक पास नहीं हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी का यह भी कहना रा कक उत्तर �देश 
के सार-सार पूरे देश में कजन जाकतयों को अनुसूक्त जाकत में ससममकलत ककया जा रहा है, उस 
अनुपात में अनुसूक्त जाकत का आरक्षण भी बढ़ाया जाए, आरक्षण कोटा भी बढ़ाया जाए, कयोंकक 
इसमें समय-समय पर संशोधन हो रहा है और कवकभन्न जाकतयों को अनुसूक्त जाकत की सू्ी में 
जोडा जा रहा है, इससे उनकी आबादी बढ़ती ्ली जा रही है, ककनतु आरक्षण का �कतशत वहीं 
का वहीं पर है। हमारी नेता कुमारी मायावती ने इसकी कई बार मा ंग की है। मेरा कनवदेन है कक 
माननीय मं�ी जी को इस ओर भी धयान देना ्ाकहए कक कजस तरीके से अनुसूक्त जाकतयों की 
संखया बढ़ रही है, उसी अनुपात में आरक्षण कोटा भी बढ़ना ्ाकहए। यह हमारी पाटदी की मा ंग 
है, यह हमारी नेता की मा ंग है।

उपसभाधयक्ष महोदय, आज भी बहुत सी जाकतया ं ऐसी हैं जो कुछ राजयों में अनुसूक्त जाकत 
की �ेणी में हैं, जबकक दूसरे राजयों में उनको सामानय �ेणी या अनय कपछडे वग्थ में रखा गया है। 
कुछ जाकतयां रोजगार की तलाश में दूसरे राजयों में जाती हैं, परनतु वहां पहंु्ने के बाद उनके 
सार वही छुआछूत का वयवहार ककया जाता है, असपृशयता का भेदभावपूण्थ वयवहार ककया जाता 
है और अपनी जाकत का लाभ उनहें वहां पर नहीं कमलता है। मेरा मानना है कक ऐसे वयसकतयों 
को भी अपनी जाकत का लाभ कमलना ्ाकहए। उनको व उनकी संतानों को सारी सुकवधाएं उकत 
कैटेगरी में दी जानी ्ाकहए, परंतु ऐसा नहीं होता है।

उपसभाधयक्ष महोदय, पूरे देश में अनुसूक्त जाकत के लोग अपनी रोजी-रोटी के कलए एक 
�देश से दूसरे �देश में ्ले जाते हैं, जैसे मुमबई है या कदलली देश की राजधानी है। यहा ं पर 
पूरे देश से अनुसूक्त जाकत के लोग अपनी रोजी-रोटी के कलए आ जाते हैं। व े अपने �देश से 
आकर कदलली, मुमबई या देश के बडे-बडे शहरों में आकर बस गए, लेककन वहा ं की सरकारें 
उनको अनुसूक्त जाकत का लाभ नहीं देती हैं। जब उनको ककसी सरकारी नौकरी के कलए फाम्थ 
भरना होता है, तो उनको वहा ं से अनुसूक्त जाकत का सर्टकफकेट जारी नहीं होता है। उधर 
कजस �देश से वह आया है, वहां से उसका नाम कट गया और उस �देश में उसका नाम जोडा 
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नहीं जा रहा है। यह आज बहुत बडी गंभीर समसया है। इसमें भी बदलाव लाना ्ाकहए, संशोधन 
लाना ्ाकहए, कयोंकक कदलली में पूरे देश के अनुसूक्त जाकत के लोग आकर बस गए हैं। वे यहां 
के कनवासी हो गए, रकतु कदलली सरकार उनको अनुसूक्त जाकत का �माण-प� नहीं देती है। 
वह उनको �माण-प� नहीं देती है, इसकलए उनको इसका लाभ नहीं कमलता है। इसी �कार से 
मुमबई की हालत है। मुमबई के अंदर भी पूरे देश से लोग रोजी-रोटी के कलए पहुं्े हैं। व े कजस 
�देश से आए हैं, उनका उस जाकत से वहां पर नाम कट गया। वहां से उनको सर्टकफकेट नहीं 
कमलता है और इधर भी उनको सर्टकफकेट नहीं कदया जाता। इसकलए मैं माननीय मं�ी जी से 
यह कनवदेन करंूगा कक उनको इस ओर भी धयान देना ्ाकहए और संकवधान में इस संशोधन को 
लाकर, उनको पूरा लाभ कदया जाना ्ाकहए।

महोदय, हमारे समाज मे जाकतगत भेदभाव और जाकतगत पह्ान बडे पैमाने पर वयापत है 
और यह क्षमताओं का कवकास करने और ऐसे वकं्त लोगों को लाभ नहीं दे सकी है। अत: ऐसे 
समाज के सबसे अंकतम छोर पर खडे इन वयसकतयों के बारे में सरकार को सामाकजक समानता को 
बढ़ाने हेतु बजट बढ़ाए जाने व पूण्थरूपेण बजट ख ््थ की आवशयकता है। सार ही सार अनुसूक्त 
जाकत के वग्थ के बंधुओं को उनकी �मोशन में और आरक्षण में लाभ देने की आवशयकता है। 
सरकार के द्ारा जो कुछ के्ष� या तबके वकं्त रह गए हैं, उन वकं्त के्ष�ों या तबकों के बारे 
में भी कव्ार करते हुए समपूण्थ �सताव या कवधेयक लाकर उनको अनुसूक्त जाकतयों की �ेणी में 
शाकमल करने की आवशयकता है। 

मेरा सरकार से अनुरोध है कक वह समतामूलक समाज की अवधारणाा सराकपत करे, कजससे 
इस जाकत का कपछडापन, असमानता व गैर-बराबरी के कलहाज से समापत कर समाज में एकरूपता 
लाई जा सके। इसके कलए सरकार को ककशतों में संशोधन नहीं करना ्ाकहए, बसलक एक बार 
पूरी तरह से जा ं् करके करना ्ाकहए। आज तक पूरे देश की यह जनगणना नहीं हो पाई कक 
कुल अनुसूक्त जाकतया ं ककतनी है, अनुसूक्त जनजाकतया ं ककतनी हैं और न ही उस कहसाब से 
उनको फायदा कमल रहा है, इसकलए इस ओर भी धयान देना ्ाकहए।

महोदय, बडे दुख के सार कहना पड रहा है कक परमपूजय डॉ. भीमराव अमबेडकर साहेब ने 
भारतीय संकवधान में अनुसूक्त जाकत, अनुसूक्त जनजाकत व कपछडे लोगों को जो अकधकार कदए 
रे, व े आज तक उनको �ापत नहीं हुए हैं, जैसे कक सरकारी नौककरयों में हैं। ककसी भी कवभाग में 
सरकारी नौकाकरयों में अनुसूक्त जाकत का आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। ्ाहे सत्ता 
में इधर की सरकार रही हो या उधर की सरकार रही हो, ककसी भी सरकार ने इस पर धयान 
नहीं कदया है और आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। देश के ककसी भी �देश में आज 
तक बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। हमारे देश में केवल एक ही �देश, उत्तर �देश ऐसा है, जहा ं 
cent per cent बैकलॉग पूरा हुआ। यह कब पूरा हुआ, जब उत्तर �देश में बहुजन समाज पाटदी 
के नेतृतव में सरकार बनी और बहन मायावती जी मुखय मं�ी बनीं। उनहोंने एक कवशेर अकभयान 
्लाकर, पूरे उत्तर �देश के हर सरकारी कवभाग में जहां लाखों करसकतयां रीं, उनको भरने का 
काम ककया तर सार ही यह आदेश भी जारी ककया कक जो अकधकारी इस काय्थ को पूरा नहीं 
करेगा, उसके कखलाफ मुकदमा दायर करके जेल भेजो। इस �कार से एक समय-सीमा के अंतग्थत 
बैकलागॅ पूरा हो गया। उत्तर �देश में बैकलॉग कयों पूरा हो गया, कयोंकक बहन मायावती जी की 
नीयत साफ है। उनहोंने गरीबों के कलए, अनुसूक्त जाकत के कलए जो बैकलागॅ पूरा कर कदया, तो 

[�ी वीर रसह]
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देश के अनय �देशों में यह बैकलॉग पूरा कयों नहीं हो रहा है। देश में कां�ेस पाटदी की सरकार 
ने 55 सालों तक सबसे जयादा लमबे असवे तक शासन ककया। �देशों में भी आपकी सरकारें रहीं, 
लेककन आपकी नीयत साफ नहीं री। आज भी आपकी सरकारें कई �देशों में हैं, लेककन आज 
भी वहां बैकलागॅ पूरा नहीं हो रहा है। जब भारतीय संकवधान लागू हुआ रा तब बाबा साहेब ने 
26 जनवरी, 1950 को ठीक ही कहा रा कक संकवधान के तहत तुमहें जो अकधकार कमले हैं, व े
अकधकार तुमहें तभी कमलेंगे, जब संकवधान ्लाने वालों की नीयत साफ होगी। संकवधान के अनुसार 
ही सरकारें ्लती हैं। सरकार ककसकी रही, सरकर का ं�ेस की रही या बीजेपी की रही। आप 
दोनों दलों की सरकारें जयादा लमबे असवे तक रही हैं, रकतु आज तक आपने ककसी भी �देश में 
सरकारी नौककरयों में बैकलॉग पूरा नहीं ककया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
conclude now.

�ी वीर ससह: इसकलए माननीय मं�ी जी से मेरा यह कनवदेन है कक आप ऐसे पद पर बैठे 
हैं और अनुसूक्त जाकत से हैं। मं�ी जी, आप मेरी तरफ धयान नहीं दे रहे हैं। माननीय मं�ी जी 
से मेरा यह कनवदेन है कक आप अपनी शसकत का �योग करो। आप डरो मत और खुलकर बोलो 
कक पूरो देश में सरकारी नौककरयों में बैकलॉग पूरा होना ्ाकहए, इसकलए आपको इसमें पहल 
करनी ्ाकहए। यकद आप इसमें पहल करेंगे, तो मैं आपको धनयवाद दंूगा।

मानयवर, मेरा आपसे यह कहना है कक आज बडे दुख का कवरय है और पूरे देश में एक गंभीर 
समसया पैदा हो रही है। परमपूजय डा. भीमराव अमबेडकर साहेब ने अनुसूक्त जाकत के लोगों को 
दूसरे कवभागों में सरकारी नौकाकरयों में आरक्षण कदया रा, लेककन आज बडे-बडे सरकारी कवभागों 
को �ाइवटे सेकटर को कदया जा रहा है और �ाइवटे सेकटर में देकर धीरे-धीरे हमारे आरक्षण को 
खतम ककया जा रहा है। पूरे देश की अनुसूक्त जाकत के लोगों के सामने आज बहुत बडी समसया 
है। परमपूजय बाबा भीमराव अमबेडकर साहेब ने हमें सरकारी नौककरयों में जो आरक्षण को खतम 
कर रही है। माननीय मं�ी जी, यह गंभीर कवरय है, इस पर आपको सो्ना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
conclude.

�ी वीर ससह: मं�ी जी, आज कशक्षा का बुरा हाल है। देश में दोहरी कशक्षा है। आज गरीबों 
के बच्े सरकारी सकूलों में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्े इंसगलश मीकडयम सकूलों में पढ़ते हैं। 
बे्ारे गरीब के बच्े को सरकारी सकूलों में कक्षा छ: में ए, बी, सी, डी कसखाई जाती है, वहीं 
दूसरे सकूलों में नस्थरी से ही बच्ों को अं�ेज़ी पढ़ाई जाती है। ऐसे में गरीब का बच्ा कैसे उनसे 
होड कर लेगा? कशक्षा समान होनी ्ाकहए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I have 
to call the next person.

�ी वीर ससह: आप सरकारी सकूल में टी्स्थ रखते हैं, उनको सेलरी देते हैं, तो कसलेबस 
एक जैसा कयों नहीं रखते? यकद आप अनुसूक्त जाकत का कहत ्ाहते हैं, तो आपको यह करना 
ही होगा। आज सरकारी सकूलों में जो टी्र होते हैं, उनसे डबल काम कलया जाता है। ऐसा 
कयों ककया जाता है? कया इसकलए ककया जाता है कक वहां पर कसफ्थ  गरीबों के बच्े पढ़ते हैं?
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THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Veer 
Singh ji, please conclude.

�ी वीर ससह: सरकारी सकूल के टी्स्थ को कभी जनगणना की ड्ूटी में लगा कदया जाता 
है, कभी मतदाता सू्ी में लगा कदया जाता है, ऐसे में ककसकी पढ़ाई बाकधत होती है? ऐसे में 
गरीब बच्ों की पढ़ाई बाकधत होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
conclude.

�ी सतीश चं� जम�ा: यह इमपॉटटेंट कवरय है, इनहें दो कमनट का समय और दे दीकजए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I have 
already given double the time.

�ी वीर ससह: आज कंे� सरकार से �देशों को छा�वृकत्त जाती है, �देश सरकारें अनुसूक्त 
जाकत के बच्ों को छा�वृकत्त न दे करके, उसे दूसरी मदों में ख ््थ कर देती हैं। उत्तर �देश में तीन 
साल से अनुसूक्त जाकत के बच्ों को छा�वृकत्त नहीं कमली है। बच्े परेशान हैं। ...(व्विान)... 
आज उच् कशक्षा में कजतने भी कवद्ालय हैं ...(व्विान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
conclude.

�ी वीर ससह: अनुसूक्त जाकत के बच्े के पास फीस होती नहीं है, तो बे्ारे एडकमशन 
पाने से भी वकं्त रह जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
conclude.

�ी वीर ससह: हमें इस ओर भी धयान देना होगा। इन सब बातों के सार मैं इस कबल का 
समर्थन करता हंू, धनयवाद। जय भीम, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank 
you. Now, Shri K. Somaprasad. ...(Interruptions)... Yes, it is his maiden speech.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Hon. Vice-Chairman, Sir, and, hon. Minister, 
first of all, I extend my support to this Amendment Bill. Sir, in section 2(b), Part 
VIII - Kerala, there is a proposal to include 'peruvannan' in the SC list. Actually, 
'peruvannan' is not a separate community. It is a part of the 'vannan' community. 
And, 'vannan' community is already included in the SC list. So, the inclusion of 
'peruvannan' is a genuine thing, and, we support it. Regarding the 'malayan' community 
in Kerala, in ten Districts, it is included in the Scheduled Tribes list, and, now, in 
four Districts, it is included in the Scheduled Castes list.

Sir, I would like to draw your attention to some other points. Sir, the reservation 
benefit is a constitutional right to the Scheduled Castes but certain sections of the 
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people, even though they belong to the Scheduled Caste community, are denied this 
benefit. While enjoying the Constitutional benefits in education, a large number of 
SC people get education and better employment; but as part of their jobs, they are 
forced to migrate from the native States to some other States. Due to some other 
reasons also, for example, marriage relationships and things like that, migration of 
the SC people is going on, and, they are settling in other States.

Sir, the SC list is prepared by the State Government and its jurisdiction is within 
the State. Here lies the problem. A person, whose community is included in the list 
of Scheduled Castes in his native State, may not be a member of the...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the Minister is absent. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Another 
Cabinet Minister is here. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I think we are discussing a Bill. It is not a 
general discussion. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. 
Somaprasad, you please proceed. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But the Minister must be here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND 
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 
(SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): The Minister is coming. ...(Interruptions)...

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, shall I continue? ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Or, is it being taken for granted? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): He has 
gone just now. I saw him. ...(Interruptions)...

�ी मुखतार अबबास नक़वी: तपन जी, व े बस अभी आ रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly 
take note of this particular issue and make the Minister reply on this issue. Please 
proceed, Mr. Somaprasad.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Migration has become a general phenomenon. 
People are going to other State and are being deprived of the SC status. That is 
the central point. And it is continuing year after year. So, he must respond on that.

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
(SHRI KALRAJ MISHRA): He is coming, Sir.
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THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please 
proceed.

SHRI K. SOMAPRASAD: So, a person whose community is included in the 
‘Scheduled Castes’ list in his native State may not be a member of the Scheduled 
Castes in the State where he is now settled. So, the people migrated from one State 
to, the other may not get the benefit of reservation. This is unfair and against the 
Constitution. After all, all the States are part of the Indian Union. Our Constitution is 
the supreme authority. Hence, each and every member of the SC community should 
get the benefit throughout India. But now, he is not getting it! Only the Central 
Government can take appropriate action. The Central Government should interfere 
in this crucial issue and should take over whatever is possible.

Another point is, the 2011 Census Report says that the SC and ST population 
in India is increased to 25.2 per cent. But the reservation is only 22.5 per cent. So, 
the reservation percentage has to be increased accordingly.

Another point is, as has already been explained by the hon. Members earlier, at 
every point, privatization is the Government's policy and they are doing it. Actually, 
privatization is against the interests of the Scheduled Castes people because through 
reservation they get employment only in the public sector and the Government 
sector. Now, the Government is privatizing the public sector and they are losing 
the job opportunities. So, we demand that reservation should be implemented in the 
private sector also. That can be implemented because several Acts and rules are 
implemented in the private sector. So, this can also be implemented. Hence, the 
Government should take appropriate steps to give reservation in jobs in the private 
sector also. Thank you, Sir.

�ी ज्दलीप कुमार जतककी (ओकडशा): उपसभाधयक्ष महोदय, अनुसूक्त जाकत के अनदर अलग-
अलग जाकतयों को कदए जाने वाले आदेश में संकवधान के मुताकबक समय-समय पर संशोधन ककया 
जाता है। इस �कार एक तरह से यह एक रूटीन मैटर है। यह जो 2016 का संशोधन कवधेयक 
है, कजसमें ओकडशा से संबंकधत कुछ संशोधन भी ककए गए हैं। असल में अभी तक अनुसूक्त जाकत 
और जनजाकतयों की जो सू्ी है, वह पूरी तरह से फूल�ूफ नहीं है। महोदय, मैं आपके माधयम 
से माननीय मं�ी जी से अनुरोध करना ्ाहंूगा कक ओकडशा सरकार की तरफ से कुछ जाकतयों 
को अनुसूक्त जाकत की कलसट में शाकमल करने का �सताव आया है, उसको अनुसूक्त जाकत 
और जनजाकतयों की सू्ी में शाकमल ककया जाए। इसके सार ही सार, जो सू्ी है, उसमें कुछ 
बदलाव करने का भी अनुरोध ककया गया है, जैसे 'सुवालकगरी' की जगह 'सवालकगरी' करने का 
अनुरोध ककया गया है। इस सू्ी में कजन जाकतयों को शाकमल करने का अनुराध ककया गया है, 
उसके नाम हैं— क्क और क्क बडाइक। हम इन दो जाकतयों को अनुसूक्त जाकत में शाकमल 
करने का अनुरोध कर रहे हैं। कई जगह ऐसा देखने को कमला है कक एक ही जाकत के लोग 
ककसी राजय में अनुसूक्त जाकत की कलसट में हैं, तो पडोसी राजय में व े उस कलसट से बाहर हैं। 
इसी तरह की समसयाओं के कारण आए कदन इस कलसट में संशोधन की मा ंग उठती रहती है।
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सर, मेरे कव्ार से आज जरूरत इस बात की है कक इस कलसट की राषट्ीय सतर पर एक 
समीक्षा की जाए। यह काम मुसशकल जरूर है, लेककन यह बहुत आवशयक है। यकद कुछ जाकतया ं 
हकदार होने के बावजूद इस सू्ी से बाहर छूट गई हैं या कुछ दूसरी जाकतयां गलती से इस 
सू्ी में आ गई हैं, तो इन गडबकड़यों को दूर ककया जाना ्ाकहए।

महोदय, मैं इस कबल का समर्थन करते हुए सरकार को यह सुझाव देना ्ाहता हंू कक 
अनुसूक्त जाकत और अनुसूक्त जनजाकतयों की सू्ी की वयापक जा ं् कराई जाए और इसे 
अपडेटेड बनाया जाए। मैं एक बात और कहना ्ाहता हंू, कजसको मैं पहले भी कह ्ुका हंू, वह 
यह है कक कंे� सरकार की नौककर यों में बडी संखया में एससी के कोटे के पद खाली पडे हुए 
हैं। मेरी यह मांग है कक उनको भरने के कलए सपेशल ड्ाइव ्लाई जाए।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना ्ाहता हंू कक कजस तरह सरकारी के्ष� में नौकरी के अवसर 
घट रहे हैं, उससे हम लोगों को �ाइवटे सेकटर में भी एससी/एसटी आरक्षण के बारे में सो्ना 
होगा। अगर हम इस पर नहीं सो े्ंगे, तो इस �कार कसफ्थ  कलसट में फेर-बदल करने से इसका 
जमीनी सतर पर कोई फायदा नहीं होगा। इनहीं शबदों के सार हम और हमारी पाटदी इस कबल 
का समर्थन करते हैं, धनयवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank 
you. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I rise to support this Bill. While 
supporting this Bill, I draw the attention of the Government to one crucial issue, that 
is, the identification and recognition of dalit communities in a comprehensive manner. 
Earlier, my previous speakers touched upon this issue. The dalit communities in Tamil 
Nadu, if they migrate to Maharashtra, are not recognised as dalit communities. The 
dalit communities in Haryana, if they migrate to Delhi, the National Capital, are 
not recognised as dalit communities here. This is an issue.

Now, this Bill is based on the recommendations of concerned State Governments. 
At the same time, Centre should address this question because dalit communities are 
dalit communities wherever they go. They must be identified in such a way and 
recognised in such a way. Having said that, I urge upon the Government to follow 
this with certain concrete measures on certain issues.

First one is the question of reservation. The policy of reservation is a State 
policy. It has to be implemented effectively at all levels. Sir, now, there is no 
adequate social representation even in the Judiciary. The Parliamentary Standing 
Committee headed by you, sitting in the Chair, made the recommendation that in 
Judiciary, there must be reservation or adequate social representation. Many judges 
have spoken but it is not happening. Now, the Government will have to take this 
into serious consideration. This is number one.

Secondly, because of the neoliberal economic policies, private sector has emerged 
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as an important component of our economy. The job creation is also taking place in 
the private sector. But the private sector is not obliged to implement the policy of 
reservation. The private sector cannot be above the law. The private sector should 
abide by the policy of the country. There must be reservation in the private sector. 
There must be a law to extend reservation in the private sector. On the one hand, the 
public sector is being privatised. On the other hand, the Government is patronising 
the private sector by giving it all the concessions. The time has come when we 
should ask, “What is private sector?” What is private about the private sector? They 
take all financial help from the public sector banks or financial institutions. They 
get all the concessions from the Government. They get everything from land to 
electricity to water at concessional rate or free of cost from the Government. And 
then they claim that it is the private sector. What is private about the private sector? 
We have defined the public sector. If the Government has 51 per cent equity in 
an institution, then it is in the public sector. We can define it. But what is private 
sector? What is private about the private sector? The time has come when we should 
question that and we should see to it that the private sector accepts the policy of 
reservation. And in the name of affirmative action, we cannot leave it to the mercy 
of the private sector. As a Government, as a state, we should see to it that the 
private sector also implements the policy of reservation for the SCs, the STs and 
the OBCs. This is one point. 

The second serious issue is this. The Minister should take note of it. What 
is happening to the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub 
Plan? Earlier, the Planning Commission was there. The Planning Commission was 
giving directives to the State Governments and the Central Ministries for earmarking 
separate funds for the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub 
Plan. Now there is no Planning Commission. Now the NITI Aayog is in vogue. 
...(Interruptions)... You are adding to the list of the Scheduled Castes. But how 
do you ensure that the Central Ministries and the Central Departments earmark 
adequate funds for the Tribal Sub Plan? I want to know this from you. How do 
you ensure that the State Governments earmark funds for the Scheduled Castes 
Special Component Plan and the Tribal Sub Plan? The Ministry must take note of 
this. There are certain State Governments which enacted State legislations to ensure 
this. As the Central Government, are you going to bring a Central legislation to 
ensure that the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan 
are there? It is a very serious issue.

The other issues are atrocities and discrimination against dalits. I am not going 
into all the issues. I am raising one pointed issue. It is about discrimination in the 
institutions of higher learning whether it is the IITs or the Central Universities. 

[Shri D. Raja]
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What happened in the Hyderabad Central University should open our eyes to the 
harsh reality that the Indian society and the nation is facing. Rohith Vemula’s death 
is not a simple suicide. It is really an institutional murder. A bright scholar was 
forced to take that extreme step. Why should such a thing happen in our country? 
On the one hand, we claim that we are a civilised nation and we are a civilised 
society. On the other hand, our children, our young boys and girls are subjected 
to such extreme hardships that they take the extreme step of committing suicide. 
Why should it happen? There is a demand to bring a Rohith Act to fight and end 
discrimination against dalits in the institutions of higher learning. I want to know 
whether the Government will apply its mind to it and whether the Government will 
consider this issue.

Now I come to other important issues. We have the National Commission 
for Scheduled Castes. We have the National Commission for Scheduled Tribes. 
But what is the power that these National Commissions have got? These are all 
statutory bodies. But they do not have statutory powers. What for do we have these 
Commissions? I am putting this question to you. Even their Annual Reports are not 
submitted regularly in Parliament. Why? Why should it be like that? The Human 
Rights Commission has statutory powers. Why can’t the National Commission for 
Scheduled Castes or the National Commission for Scheduled Tribes have statutory 
powers? As Government, you will have to think on this issue. It is a serious issue. 
Finally, this is a Bill which adds some more communities from different States to 
the list of Scheduled Castes, but there is a demand that Dalit Christians be treated 
as Dalits. ...(Interruptions)... Dalit Muslims want to be treated as Dalits. They also 
want reservation. ...(Interruptions)... Listen. ...(Interruptions)... Don’t interrupt. If you 
have answer, you tell me. ...(Interruptions)... If you have any answer, I will listen 
to you. ...(Interruptions)... So, what I am saying is that Dalit Christians and Dalit 
Muslims do want reservation, but there is a Supreme Court ceiling. The Supreme 
Court has put a ceiling that reservation should not exceed 50 per cent. Now, SCs 
and STs account for 22.5 per cent. OBCs account for 27 per cent. Total is 49.5 
per cent. That is the reservation. In Tamil Nadu, there is reservation up to 69 per 
cent. It is in the Ninth Schedule. If that can happen in Tamil Nadu, why can’t it 
happen in other States and why can’t it happen at national level? If the Supreme 
Court has put that ceiling, the Centre should have the political will to review that 
Supreme Court order. You ask for a review and open it up. So, these are very 
vital issues to address the concerns of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
in our country. Now, we are passing this Bill, but passing this Bill will not help. 
It should be followed up with sincere, committed and concrete measures by the  
Government. That is the big challenge, but that is the big question I raise before 
the Government. Thank you.
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THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Hon. 
Minister, I hope you can reply on the issue of Annual Report of the National 
Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes. 
That is a very important thing. I hope you will get the information and inform the 
House.

�ी थावर चन्द गहलोत: जवाब के सार बोलंू या अभी बोल दंू?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Just mark 
it and tell.

�ी थावर चन्द गहलोत: सर, हमने एससी कमीशन की करपोट्थ को संसद में ससबमट ककया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. 
Now, Shri Jesudasu Seelam.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I would like to say a few 
things on the Bill. This basically deals with inclusion of certain communities in the 
States of Chhattisgarh, Haryana, West Bengal and modification in some respects and 
removal of area restrictions in Kerala and exclusion of certain communities from 
the list of Scheduled Castes in Odisha. All the four aspects have been brought in 
this small amendment which is under Article 341. We have been coming up with 
inclusions, exclusions, modifications and area restrictions. But, while the area restriction 
in Kerala is corrected, I agree with a lot of my colleagues that the area restrictions 
throughout the country also need to be taken note of. Since it is in the State, the 
State Government has taken interest saying that in northern part of Kerala, this 
community is in Scheduled Tribes and in southern part, it is in Scheduled Castes; 
so, uniformity should be maintained. That is the recommendation of the Kerala 
Government. But, if X community, which is Scheduled Caste in a State, goes to 
another State and it is not listed in the list of Scheduled Castes in that State, then 
the problem comes up. That State Government is not taking it up. The original 
State to which that person belongs should take it up. But, these are not being taken 
up, creating a lot of hardship. That is why I urge the hon. Minister to take it up. 
They have the statistics. There are communities which are listed as Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes, which are really facing social backwardness. That is why I 
request that this anomaly should immediately be corrected. For instance, recently 
some Scheduled Caste people residing in Madhya Pradesh came to us, the Forum 
of Scheduled Castes and Scheduled Tribes MPs and made a representation. They 
also appeared before the Parliamentary Committee on Welfare of the Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes of which I am privileged to be a Member. So, we 
have recommended to the Government this case.
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The hon. Minister has already said that he has laid the Reports of the Commission 
on the Table of the House. But what we want is, not merely by laying, we need to 
discuss and act upon the Reports of the National Commissions for Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes; and also the National Commission for Backward Classes. What 
they do is, they do a lot of work. They submit the reports to the Ministry; and 
the Ministry lays the reports on the Table of the House. But it is never discussed 
and never acted upon. I am specifically drawing the attention of the hon. Minister 
that these reports should be discussed in the House. The Chair should protect our 
interests and the Chair should convey to the Business Advisory Committee about it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. S. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Normally 
the procedure is only Members can raise that issue.

SHRI JESUDASU SEELAM: The Action Taken Report also should be laid on 
the Table of the House. ...(Interruptions)... That is why they are delaying.

I urge upon the Government to take necessary action on each of those 
recommendations and come back to the House. It is not merely laying the reports 
on the Table of the House. The report itself doesn't mean anything unless it is acted 
upon. So, the reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes and the National Commission for Backward Classes have been periodically 
submitted; and they have done a lot of good work.

So, I request the hon. Minister, through you, that necessary action on those 
reports should be taken. Also the recommendations of the Parliamentary Committee 
on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need to be discussed. 
I am a Member of this Committee. We have gone to many places. We have called 
the CMDs of 14 nationalised banks; and reviewed the percentage of lending to the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am really very, very sad to say that .01 
per cent is the percentage of lending. If you are not spending equivalent percentage 
of funds in proportion to the population, at least, there should be some substantial 
money lending. Otherwise, if there is no money, it is only talkism and tokenism. 
Gone are the days when the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs took 
interest in typewriting, shorthand, knitting and sewing. All those things have become 
things of the past. Now there are sufficient number of educated among the SC/ST 
and OBCs, and they should be given sufficient financial aid o start the business on 
their own, and tie up with industrial houses to start earning something. I am happy 
that some of the banks have come forward. The Secretary, Financial Services is 
working out a scheme. I hope the Minister would take cognizance of it. This is a 
step initiated by the UPA Government. I congratulate the hon. Minster for Social 
Justice that he has taken it forward and started a Venture Capital Fund. But there 
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are certain problems and we have discussed it with the Minister. I hope he will be 
able to address those issues.

Also, Sir, there is a Credit Guarantee Scheme initiated by the UPA Government, 
and it has been taken up by the present Government. There are certain difficulties. 
The Minister is aware of those difficulties. I hope he will address them. Sir, why 
there is a demand for inclusion, we must try to find the root-cause for this. The 
demand for inclusion is two-fold. Now, this is the reality. There are more number of 
regional parties. There are more number of political reasons. At the time of elections, 
they promised to garner the votes. But more and more members of Scheduled Castes 
included hitherto in OBCs are competing to be included in the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes.

Sir, I would like to know as to what is the criteria. Under Article 341, the 
Presidential orders were proclaimed. Six times they were done because in each 
State certain communities were identified; they are scheduled. There is a list. They 
are listed State-wise. They are subjected to the social backwardness because of the 
heinous practice of untouchability. Earlier, it was physical untouchability. Now, it is a 
practice in different forms of untouchability. So, those communities are listed saying 
that these are socially backward for centuries. So, that is the criteria for listing under 
the List of Scheduled Castes. So, they have to be really gone through. In recent 
times, at least for the last 30-40 years what happened is, certain communities, which 
are not hitherto subjected to that heinous practice of the untouchability, are included 
for sought to be included for various reasons. I am not finding faults. Somehow, 
it has happened. Even now, I think we need to correct those imbalances. I request 
that there is a conference and a relook at the criteria needs to be evolved by the 
Registrar General. There should not be this sort of tendency on the part of the 
communities listed in OBCs to be included in Scheduled Castes because it is unfair. 
There are certain cases. I know for sure as to what happened in some Southern 
States. Prejudice still continues with the result that in one State, MLA tickets are 
given to the untouchable Scheduled Castes which are included later. So, this is not 
fair. This is not in the spirit of which should reflect it in the Constitution.

Secondly, Sir, the religion is a basis of reservation. In this country, we have 
seen that Dalits, to whichever religion they belonged, were subjected to the social 
disability. For instance, those Scheduled Castes who embraced Sikhism, casteism still 
followed. That is why the reservation facility was extended to Dalits who have gone 
to Sikhism. And, similarly, those Dalit communities who have gone to Bhuddhism, 
were experiencing this caste discrimination. So, they are included in the List of 
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Scheduled Castes. Similarly, Sir, if the religious communities like Christians, Muslims 
or those Dalits who even after the conversion are subjected to social discrimination, 
definitely have a Fundamental Right to be included in the Scheduled Castes. So, a 
Commission was asked to look into these issues. Justice Ranganath Misra Commission 
has gone into these details, travelled widely, and recommended that the reservation 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be religiously neutral. It should 
not be based on religion. That is why I urge the Government to take up that 
recommendation. If you feel that even after conversion to a particular religion, if a 
person subjected to social discrimination based on caste, you need to put him back 
in the List of Scheduled Castes. So, I think that is the point Mr. Raja has made.

Then coming to the urge for the people to get into the Scheduled Castes List, 
the State is offering certain positive discrimination. On that aspect also, we need to 
draw the attention of the Government to the Reservation Act because, so far, the 
reservations are based on the Government orders. There is no codified Act. So, the 
UPA Government has brought an Act and got that passed in Rajya Sabha. But since 
there were certain anomalies, it was referred back. We need to take care of that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): There are 
two other Members to speak from your side. Please conclude.

SHRI JESUDASU SEELAM: Another two minutes, Sir. Reservation in promotions 
has been in vogue in this country since 1955. Now this House passed the Reservation 
in Promotions for S.Cs and S.T.s Bill, but because of certain observations of the 
Supreme Court in M. Nagraj case, we tried to remove those hurdles. But that could 
not be taken up again because the Lok Sabha got dissolved and the Bill elapsed.

The third thing is that the three Congress-I ruled States of Andhra Pradesh, 
Karnataka and Telangana implemented the Sub Plan for the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes which was proposed by the UPA Government. I urge that the 
remaining States also should do that and population equivalent percentage of Plan 
funds should be spent on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so as to 
remove the gaps in Developmental Indices between these members and the rest of 
the members of the society.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank 
you. Your time is over.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, this is very important. The Central Government 
itself should bring the legislation. The UPA had prepared it. Sir, some hon. Members 
have raised the backlog issue. It is Rajiv Gandhiji who insisted that untill 50 per 
cent of the vacancies was filled, no further recruitments should be done. I think we 
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need to take up those measures which have already been initiated. Even at the time 
of the UPA, we had initiated the 93rd Amendment for reservation in educational 
institutions belonging to the private sector. That is still pending. So, we request 
the Government to bring in all those legislative measures so that there can be real 
empowerment of this section of the society. The Government is celebrating the 125th 
Birth Anniversary of Dr. Ambedkar, and it has committed several things. We urge 
upon them to take some action and prove their credibility to people. Otherwise, simply 
by just tokenism and mere talks, the S.C. and S.T. members of the community are 
not going to be taken away. I request them to sincerely implement it. The necessary 
background work had been done by the UPA Government. Whatever you have to 
do is, take it forward and see to it that those Bills are passed. This is all I wanted 
to say. Thank you very much.

महंत शमभु�सा्दिी तुंज्द्ा (गुजरात): वाइस ्ेयरमैन सर, मैं संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) 
आदेश (संशोधन) कवधेयक, 2016 पर अपना समर्थन देने के कलए खडा हुआ हंू। सर, भारत की 
जातीय वयवसरा के आधार पर दकलतों के उतरान के कलए सूक्यां दी गई हैं। कपछले 60 सालों से 
इस वयवसरा के आधार पर समाज को इसका लाभ कमल रहा है। अब लाभ कम कमला है या जयादा 
कमला है, अगर हम इस बात पर क्नता जताएंगे, तो वह अलग-अलग पाटदी का कवरय बन जाएगा।

हमारे आदरणीय मं�ी जी आज जो संकवधान संशोधन कवधेयक लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन 
में खडा हुआ हंू। इस सदन में मुझसे बहुत ही वकरषठ और अनुभवी सदसयों ने अपना मत रखा है।

(उपसभापजत महो्द् पीठचासीन हुए)

सर, मैं कजस पाटदी से आता हंू, उस पाटदी की एक पं्कनषठा है। उस पं्कनषठा में पा ं्वीं 
कनषठा, सामाकजक समरसता है।

''पर का अंकतम लक्य नहीं है रसहासन ्ढ़ते जाना
सब समाज को कलए सार में आगे है बढ़ते जाना।''

हम सब इस सू� को लेकर ्लें। आज लोकतं� के आधार पर हमारे �धान मं�ी, आदरणीय 
नरंे� भाई मोदी जी के नेतृतव में सरकार ्ल रही है और पूरे देश और पूरे कवशव में डा. बाबा 
साहेब अमबेडकर जी की 125वीं जनम जयनती मनाई जा रही है। उनको शतकोकट नमन करते हुए 
और उनके सममुख �द्धा सुमन अर्पत करते हुए, हमने पं्तीर्थ का बहुत अचछा कवकास करने का 
संकलप कलया है। ्ाहे उनकी जनमभकूम महू हो, 26 अलीपुर रोड हो, नागपुर की दीक्षाभकूम हो, 
इंदू कमल की ्ैतय भकूम हो, डा. बाबा साहेब अमबेडकर का मूल गांव अमबावाडे गांव हो, वहा ं पर 
भी राषट्ीय समारक बनाने की बहुत ही बडी योजनाएं बनाई गई हैं।

सर, यहां जो बातें मुझसे पहले मेरे कम� रख रहे रे, मैं सुन रहा रा। मैं भी दकलत समाज से 
आता हंू, मैं एक कहनदू भी हंू और मेरा एक बहुत ही बडा धार्मक सरान भी है। यहा ं मेरे से पहले 
बोलने वाले �दे्धय सममाननीय सदसयगण, डी. राजा जी और सीलम साहब ने कहा कक रंगनार 
कम�ा आयोग की करपोट्थ है, सच्र कमेटी की करपोट्थ है। मगर दकलत समाज में यह छुआछूत 

[Shri Jesudasu Seelam]



Government [28 April, 2016]   Bills 493

का जो मानदंड है, जो हमारे ऊपर कलंक है, तो बंधारण में आरक्षण के कलए एक ही मापदंड 
रखा गया है— असपृशयता, untouchability. सर, जो दकलत धमचानतकरत होता है, वह कयों होता 
है और कैसे होता है? वह untouchability के कलंक से मुकत होने के कलए धमचानतकरत होता है 
और वह दूसरे धमषों में जाता है। डा. बाबा साहेब अमबेडकर ने बंधारण में सपषट रूप से कहा 
है कक जहा ं पर असपृशयता का कलंक है, उस कलंक के कलए आरक्षण की वयवसरा दी गई है। 
महोदय, मैं इस सदन के माधयम से यह कहना ्ाहंूगा कक यह असपृशयता का कलंक कसफ्थ  कहनदू 
समाज में ही है। यह बौद्ध समाज में कहीं पर कदखाई देता है, कसख समाज में कहीं पर कदखाई 
देता है, लेककन मुससलम समुदाय और ईसाई समुदाय में यह असपृशयता का कलंक हमें कदखाई 
नहीं दे रहा है। आरक्षण का मापदंड कसफ्थ  एक ही है— असपृशयता। तो जैसा मेरे कम�ों ने कहा, 
वसेै मैं भी अपनी बात रखना ्ाहंूगा कक जो आरक्षण आज ्ला आ रहा है, उसमें ककसी और 
को कहससेदार न बनाया जाए।

सर, आदरणीय मं�ी जी आज जो कवधेयक लेकर आए हैं, उनके इस कवधेयक को मैं समर्रत 
करता हंू। कजतनी भी जाकतया ं हैं, यहां मेरे कम� कह रहे रे कक दकलत समाज में माइ�ेशन हो रहा 
है। माइ�ेशन जहां भी होता है, कजस भी राजय से दूसरे राजय में जाते हैं, तो उनको सर्टकफकेट 
कमलने में बहुत सी कदककतें आती हैं, तो उसमें सुधार लाना ्ाकहए। हमारी सरकार में दकलतों के 
कलए यहां कजतनी भी योजनाएं लाकर आदरणीय नरे ं� भाई ने जो पहल रखी है, तो ये देश के 
पहले ऐसे �धान मं�ी हैं, कजनहोंने यह कहा है कक मैं डा. बाबा साहेब अमबेडकर जी का भकत 
हंू और उनके कदए गए अकधकार के आधार पर एक छोटे घर से आया हंू और यहा ं �धान मं�ी 
बना हंू। आज तक ककसी ने भी कवगत 60 सालों से ऐसा नहीं कहा है। पहली बार इस देश को 
एक ऐसा �धान मं�ी कमला है, कजसने कदल खोल कर मन की बात कही है और दकलतों के �कत 
अपने �द्धा-सुमन अर्पत ककए हैं।

सर, हमारा तो धयेय है— सभी समाजों को सार में लेकर समरस समाज का कनमचाण करना। 
सर, मेरा समय कम है, मगर मैं एक बात कहना ्ाहता हंू। मैं गुजरात से आता हंू। गुजरात 
में जूनागढ़, कगरनार नाम से एक गा ंव है। वहां पर आज से सकदयों पहले वषैणव समाज में एक 
परमकनषठ भकत हुए, कजनका नाम नररसह मेहता रा। उनका एक गान रा, जोकक हमारे राषट्कपता 
महातमा गांधी जी का भी बहुत ही क �य गान रा-

'वषैणवजन तो तेने ककहए जे पीड पराई जाने रे'।

यह जो भजन है, उसे गाने वाले महातमा नररसह दास जी दकलत समाज के बी् में जाकर 
बैठते रे। जब व े दकलत समाज के बी् में जाकर बैठते रे, तो उस समय के उस समाज ने 
उनका कतरसकार ककया रा। उस कतरसकार के बावजूद भी व े वहा ं भजन-कीत्थन करने के कलए, 
सतसंग के कलए, समाज के सुधार के कलए जाते रहे, बार-बार जाते रहे। तब जाकर, ये जो हमारे 
समाज के कनमचाण की बातें हैं, वहां से शुरू हुईं। हमारी पाटदी के आद्सरापक पंकडत दीनदयाल 
जी और आदरणीय शयामा �साद मुखजदी जी, जो कक वदंनीय हैं, उनके सू� कदए गए हैं- एकातम 
मानववाद और समरस समाज का कनमचाण। सर, हम यह करने जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी कम�ों 
से यह आ�ह करंूगा, कवनती करंूगा कक हमारी जो समरसता की कलपना है, उसको साकार 
होने में आप सब सहयोग दें। आदरणीय मं�ी जी कजस कबल में संशोधन लेकर आए हैं, उसका 
पूरे कदल से सममान के सार, आदर के सार, समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को पूण्थ करता हंू।
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5.00 p.m.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Respected Deputy Chairman, Sir, first of all, I 
thank you for giving me this opportunity to take part in a discussion on such a 
very important and sensitive issue and that too at a very historic moment when our 
country is going to celebrate the 125th Birth Anniversary of Babasaheb Ambedkar.

Sir, there is no question of opposing this Bill. I only want to put forward some 
suggestions to the hon. Minister. First of all, simply, inclusion of some castes or 
tribes in the list of Scheduled Castes or Scheduled Tribes List will not solve the 
problem. Our main problem is to give priority to them and implement it completely 
in letter and spirit. Sir, here, I want to draw the attention of the hon. Minister that 
on the one hand, we are including some castes in the list of Scheduled Castes, 
but, on the other hand, we are taking quite opposite stand in the Budget. So far 
as the Budget of 2016-17 is concerned, we have seen that the fund for the welfare 
of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been tremendously curtailed in 
comparison to the Budget of the UPA Government. So, Sir, now, my suggestion and 
submission is that since we are going to give the status of Scheduled Castes to some 
more castes, it should give equal opportunity to other Scheduled Castes and for that, 
sufficient provision be made in the Budget. Here, Sir, I want to quote from point 
no.2 of the Financial Memorandum, “It is not possible to estimate with any degree 
of precision, the likely expenditure which would have to be incurred on this account 
due to non-availability of the caste-wise data.” It is very surprising. Sir, this Bill 
has come under a series of scrutiny. Normally, when the State Government submits 
the proposal, they must have given the detailed data and the Registrar General of 
India never approaches this without the detailed data. So, it is very unfortunate that 
the caste-wise data is not yet available because of which the adequate fund or a 
financial provision could not be made. I would request the hon. Minister to clarify 
this matter in his reply.

Sir, my third point is that so far the backlog is concerned, we have seen that 
in the Central Government as well as in the State Government also, thousands and 
thousands of posts are lying vacant. So, there should be some mandatory provision. 
There should be strict accountability in respect of Central Government as well as 
in the State Government. There should be some regulatory provisions, regulatory 
measures; some accountability provisions and time-bound targets to fulfill the backlog. 
I hope the hon. Minister will consider this also.

Last one is that since I am coming from Assam, I must mention about a very, 
very long-standing issue of Assam, though it is not related to Scheduled Caste, it 
is related to Scheduled Tribes, Sir, that is inclusion of six tribes of Assam, namely, 
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Koch-Rajbongshis, Tia Ahoms, tea tribes, Morans, Motoks and Chutiyas. For the last 
two decades, this matter is lying pending here on one pretext or the other. Sir, you 
will be surprised to know that during the time of our former President, Dr. Shankar 
Dayal Sharma, the Koch-Rajbongshis was given the Scheduled Tribes status by a 
Presidential Ordinance. But, unfortunately, thereafter, no Bill was passed and it was 
not made an Act. So far the tea tribes community of Assam is concerned, all these 
tea tribes community people have migrated from Madhya Pradesh, Maharashtra and 
undivided Bihar. When the British came to Assam and established the tea gardens, 
they took these labourers to Assam as tea garden workers. What happened is, these 
communities are getting Scheduled Tribe status in Jharkhand, Madhya Pradesh and 
Bihar, but only in Assam have they been deprived of getting the Scheduled Tribe’s 
status. In this regard, I would like to draw the attention of the Government to the 
fact that during the last Lok Sabha elections, in 2014, the present Prime Minister, 
Shri Narendra Modi, made a commitment that if the NDA Government came to 
power, within six months, these six communities would be enlisted in the Scheduled 
Tribes List. But those six months are not yet over. Now, the Assembly Elections 
are concluded in Assam. Three months before the Assembly Elections, the BJP, 
the Government and the Tribal Affairs Minister also went to Assam and made the 
commitment again that within six months, these communities would be brought under 
the Scheduled Tribes List.

Now, I would like to know from the hon. Minister that whether in his reply 
he would kindly assure that during the coming Monsoon Session of Parliament the 
Bill would be brought, including these six communities of Assam in the List, for 
giving them the 'Scheduled Tribe' status. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Ripun Bora. I can’t but congratulate 
you. In spite of being the Maiden Speech, you were very precise, concise and to 
the point. He did not resort to verbosity or any flippancy. He made his points very 
clearly. I congratulate you. I think, others too should emulate him.

Hon. Minister, as a last point, he mentioned a very relevant point that in other 
States, like Madhya Pradesh and Bihar, certain communities are already Scheduled 
Tribes but not in Assam. He has requested you to reply on that. You have to reply 
to that. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, what about my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; your name is not there in the list. From the 
Congress Party, there were only three names and they have spoken. (Interruptions) 
I was repeatedly saying about Mr. Chairman’s direction that once discussion started 
... (Interruptions)... What can I do? I am guided by the direction of Mr. Chairman.
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�ी थावर चन्द गहलोत: उपसभापकत महोदय, माननयी 11 सदसयों ने इस संशोधन कवधेयक 
पर अपने कव्ार वयकत ककए हैं और जो कव्ार वयकत ककए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कक 
सामाकजक नयाय और अकधकाकरता मं�ालय पर पूण्थरूपेण ््चा हुई है। अब आप मुझे ककतना समय 
देंगे, यह तो आप ही तय करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As much as you want.

�ी थावर चन्द गहलोत: ठीक है।

�ी मुखतार अबबास नक़वी: नहीं सर, 15 कमनट। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Minister is controlling you! I am not controlling 
you. (Interruptions)

�ी के. सी. त्ागी: सर, ये मं�ी को कनदवेश दें तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेककन जब सुबह 
ये आपको कनदवेश दे रहे रे, उस समय मुझे बुरा लग रहा रा। ...(व्विान)...

�ी मुखतार अबबास नक़वी: और आप रोज़ देते हैं। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not go by any direction other than that of 
Mr. Chairman. No other direction.

SHRI BHUPINDER SINGH: And the rules and procedures.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Constitution and the rules and procedures.

�ी थावर चन्द गहलोत: माननीय उपसभापकत महोदय, सबसे पहले माननीय शमशेर रसह 
डुलो साहब ने अपने कव्ार वयकत ककए। उनहोंने सामानयत: नरें� मोदी साहब की नीकत और नीयत 
पर �शन खडे ककए और यह कहा कक उनके समय में उनकी सरकार ने बहुत से काम ककए रे। 
उनहोंने कुछ लमबे उदाहरण भी क दए। अगर मैं यह कहंू कक अनुसूक्त जाकत के वग्थ के समक्ष जो 
समसयाएं आज कवद्मान हैं, उनके कलए कौन दोरी है तो सीधा-सीधा उत्तर सामने आता है कक 
देश की आज़ादी के बाद ककस राजनैकतक दल का 60 साल से अकधक समय पं्ायत से लेकर 
कंे� सरकार तक राज रहा, तो वहीं जाकर कनगाहें कटकती हैं। मैं आलो्नातमक तरीके से बहुत 
सारे उदाहरण दे सकता हंू, लेककन देना नहीं ्ाहंूगा। मैं यह जरूर कहना ्ाहंूगा कक नरे ं� मोदी 
साहब की सरकार अरचात वत्थमान सरकार अनुसूक्त जाकत वग्थ के कहत संरक्षण के �कत �कतबद्ध 
है- आज से नहीं है, जब से हमारा जनसंघ बना रा, तब से है। मैं आपको एक उदाहरण देना 
्ाहंूगा। सन् 1954 में जनसंघ की राषट्ीय �कतकनकध सभा का एक सममेलन इंदौर में हुआ रा। 
उसमें हमने यह �सताव ककया रा, आप उसे पढ़ लें वह तो कलखा हुआ है- मैं कोई आज उसे 
बोल रहा हंू, ऐसा नहीं है। उसमें यह कलखा रा कक हम भारत के संकवधान का सममान करते हैं, 
अमबेडकर जी का सममान करते हैं और छुआछूत को अकभशाप मानते हैं, संवधैाकनक �ावधानों को 
लागू कराने के कलए हम गांव-गांव, गली-गली में जाएंगे और उन �ावधानों को लागू करने का 
�यास करेंगे। जहा ं-जहा ं, जब-जब हमें अवसर कमला, ्ाहे राजय सरकार के रूप में या भारत 
सरकार के रूप में, हमने वह करके कदखाया है। अमबेडकर जी से संबंकधत जो मानकबनदु हैं, उन 
पा ं् �मुख सरानों को पं्तीर्थ का दजचा भी मोदी साहब की सरकार ने कदया। 1991 में पटवा जी 
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मधय �देश सरकार में मुखय मं�ी रे और मैं राजय मं�ी रा। अमबेडकर जी की जनमसरली पर भवय 
समारक बनाने का कनण्थय उनहोंने कलया और मुझे कहा कक वहा ं दो सकमकतया ं हैं, उनहें राज़ी करो। 
वे दोनों सकमकतया ं राज़ी नहीं हुईं। वहा ं कलेकटर की अधयक्षता में एक कमेटी बनायी गयी और वहा ं 
समारक बनाने का कनण्थय कलया। उसके बाद 14 अ�ैल, 1991 को अमबेडकर साहब की जयंती के 
कदन अटल कबहारी वाजपेयी जी के हारों उसका भकूम पूजन करवाया। मैं �तयक्ष में वहां उपससर त 
रा, पटवा जी उसकी अधयक्षता कर रहे रे। वहां पर वातावरण खराब करने की बहुत अकधक 
कोकशश की गयी री और जो वातावरण खराब करने की कोकशश की गयी री, उसमें उधर और 
इधर बैठे हुए कुछ लोगों की पाटदी के लोग रे। व े यह कह रहे रे कक ऐसा कयों कर रहे हैं? वह 
मधय �देश का मामला रा, उनकी जनमभकूम मेरे जनम सरान से सवा सौ ककलोमीटर दूर री, हमने 
अपना कत्थवय समझा और वह काम ककया। कफर कशक्षा भकूम, दीक्षा भकूम, पकरकनवचाण भकूम, अंकतम 
संसकार भकूम-इन सब पर भवय समारक बनाने का काम हमने ककया। अधोसंर्ना के सार-सार 
जो भावनातमक सममान देना ्ाकहए, उस दृसषटकोण से भी सामाकजक जागरूकता लाने के कलए 
यह सब काम हमने ककया है। महोदय, अमरा साबले साहब ने बहुत सारी बातें यहा ं बतायीं। बहुत 
सारे माननीय सदसयों ने यह कहा कक कुछ जाकतयों को अनुसूक्त जाकत की कलसट में शाकमल 
कर लीकजए। उससे कोई फक्थ  नहीं पडता है, यह बात अभी तक के अनुभव से कदखायी देती है। 

�ी शमशेर ससह डुलो: सर, मेरा एक पवाइंट ऑफ ऑड्थर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after he speaks.

�ी थावर चन्द गहलोत: हमने यह अनुभव ककया कक वासतव में आज जो लोग अुनसूक्त 
जाकत में ससममकलत हैं, उनके सार अनयाय हो रहा है, अतया्ार हो रहा है, उनका शोरण हो 
रहा है, उनका शोरण हो रहा है, उतपीडन हो रहा है। आर्रक दृसषट से, सामाकजक दृसषट से, 
शैक्षकणक दृसषट से, राजनैकतक दृसषट से और धार्मक दृसषट से उनहें जो सममान कमलना ्ाकहए, वह 
नहीं कमल रहा है। वह सममान कदलाने की दृसषट से हमने ये सब काय्थ�म ककए हैं। इसके सार-सार 
अभी-अभी The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) 
Amendment Act संसद ने पास ककया है, इस सदन ने भी ककया है और लोक सभा ने भी ककया 
है। 26 जनवरी, 2016 से वह कानून लागू हो गया और 14 अ�ैल, 2016 से, माननीय अमबेडकर 
जी की जयंती से उसके कनयम भी लागू हो गए हैं। हमने यह �ावधान ककया है कक अब इन वगषों 
के लोगों को जो �ताकडत करेगा, उसको कठोर दंड तो कमलेगा ही, इसके सार ही सार पीकड़त 
पकरवार को राहत भी कमलेगी और संरक्षण भी कमलेगा। हमने �ावधान ककया है कक अगर ककसी 
अनुसूक्त जाकत, अनुसूक्त जनजाकत वग्थ के वयसकत के बारे में सामने वाले को मालूम है और 
वह जाकत सू्क शबद का उपयोग करके गाली-गलौज करता है, उसका मंुह काला कर देता है, 
मंूछ काट देता है, कसर मुंडन कर देता है, जूतों की माला पहना कर घुमाता है, दूलहे को घोडी 
पर बैठकर बारात नहीं कनकालने देता है, वोट डालने से रोकता है, ्ुनाव लडने से रोकता है, 
कनव्थस्त्र करके ज़लील करने का �यास करता है, इन सब अपराधों के कलए पहले करने का �यास 
करता है, इन सब अपराधों के कलए पहले जो कनयम, कानून, कायदे रे, व े इसमें समाकहत नहीं 
रे। हमने इस �कार के अपराधों को भी इसमें समाकहत ककया है और कठोर दंड की वयवसरा 
की है। ...(व्विान)... पहले कनयम रा कक 10 वर्थ से से अकधक की सजा कजस धारा के अंतग्थत 
होने का �ावधान है, उस में ही Atrocity Act लागू होता रा, परनतु अब सभी धाराओं में — ्ाहे 
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वह छह महीने की सजा वाला �ावधान हो या 20 साल वाली सजा का �ावधान हो, उन सभी 
धाराओं में-्ाहे वह छह महीने की सजा वाला �ावधान हो या 20 साल वाली सजा का �ावधान 
हो, उन सभी धाराओं में Atrocity Act भी लागू होगा। हमने यह �ांकतकारी कदम भी उठाया है। 
इसकी लमबे समय से मा ंग की जा रही री। जब 1989 में यह कानून बना रा और इसमें खाकमया ं 
कदखीं रीं, उसी समय से लगातार इसके बारे में सुझाव आ रहे रे। हमने इसकी खाकमयों को 
खतम करने की कोकशश की है, अचछा होता कक आप हमारे इस काम की सराहना करते। अभी 
भी, मैं अापसे कनवदेन करंूगा कक आप जहां भी जाएं, इस कानून की सरहना करें और लोगों में 
जागृकत लाने का काम करें या अपराध करने वाले अपराध नहीं करें और अगर ककसी के सार 
अपराध हो, तो वह उन �ावधानों का लाभ लेने की भी कोकशश करे।

�ी कवशमभर �साद कनराद जी ने इस कबल का समर्थन ककया है, परनतु उनका वही पुराना 
संशोधन है, जो उनहोंने �ाइवटे कबल के �प में �सतुत ककया रा और इसी सदन ने उसको 
असवीकृत कर कदया रा। ...(व्विान)... उनहोंने उनहीं बातों का उललेख ककया है, परनतु आज व े
रोडे से उस कबल से अलग हटकर भी बोल रहे रे। व े मुझे यह कह रहे रे कक हमें तो केवल 
grammatical सुधार करना है, कौमा, मा�ा का सुधार करना है, इतना ही कहा है। ...(व्विान)... 
�ीमान् जी, आप अपना कबल पकढए। आपने कहा कक इन 17 जाकतयों को ...(व्विान)... आज 
अमेंडमेंट है और वह कबल रा, अापने यह कहा है कक आज व े जाकतया ं ओबीसी की �ेणी में हैं, 
इनको ओबीसी की �ेणी से अनुसूक्त जाकत की �ेणी में कर दो। अगर सपेरलग की mistake 
सुधारनी हो या कोई पयचायवा्ी शबद कलखना हो या कोई grammatical mistake हो, अगर 
इस �कार का कोई �सताव राजय सरकार के माधयम से आएगा, तो हम उस पर कव्ार करेंगे। 
आपने जो अमेंडमेंट कदया है, वह ओबीसी वग्थ की �ेणी में आने वाली जाकतयों को एस.सी. में 
कमलाने का है। इस बात के कलए आर.जी.आई. ने दो बार इनकार कर कदया है। जब एक बार  
आर.जी.आई. इनकार करता है, तो हम उसको राजय सरकार के पास कटपपणी के कलए वापस 
भेजते हैं। एक बार एक राजय सरकार ने इसको कवदड्ॉ ही कर कलया रा और दूसरी सरकार ने 
इसे कफर से भेजा। ...(व्विान)...

�ी नीरि शेखर (उत्तर �देश): बीएसपी की सरकार री। ...(व्विान)...

�ी थावर चन्द गहलोत: मैं ककसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हंू, वसेै सरकार तो सरकार 
ही होती है। ...(व्विान)... एक सरकार ने कवदड्ॉ ककया और दूसरी सरकार ने कफर से �सताव 
भेजा। अब इसी पर मत कभन्नता कदख रही है। इसी मत कभन्नता के कारण आर.जी.अाई. को बल 
कमला। जो बैग �ाउंड अनुसूक्त जाकतया ं आदेश 1950 का रा, उसके आधार पर उसने कनरसत 
ककया रा, परनतु इसके कारण और बल कमला, तो उनहोंने दूसरी बार भी इनकार कर कदया। 
दूसरी बार इनकार करने के बाद हम इस �कार को कोई संशोधन सवीकार नहीं कर पाते हैं। 
यह केवल इस सरकार ने कनयम बनाया है, ऐसा नहीं है। यह कनयम तो 1950 से और 1955 से 
लागू है। इस बी् में सभी पाटदीज की, सभी कव्ारधाराओं की सरकार रही है। ककसी के समर्थन 
से सरकार ्ल रही री या ककसी की खुद की पाटदी की सरकार री। यहा ं जो बैठे हैं, मेरे खयाल 
से सभी राजनीकतक दलों के कव्ारों के समर्थन से देश में सरकार ्ल ्ुकी है। उन सरकारों 
के समय भी इसी कनयम के अनुसार इसका ही अनुपालन होता रहा है। अगर हम भी अनुपालन 

[�ी रावर ्नद गहलोत]
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कर रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसकलए RGI के कनण्थय के कखलाफ हम कनण्थय लेने 
की ससरकत में नहीं हैं। इसकलए मैं आपसे भी यह कनवदेन करना ्ाहंूगा कक आप अपने अमेंडमेंट 
को वापस ले लें, तो जयादा अचछा होगा। यहा ं पर के. सी. तयागी जी ने बहुत सारी बातें कही 
हैं, 18 लोगों की आतमहतया की बात कही है। मुझे भी मालूम है, हैदराबाद की उस यूकनवर्सटी 
की मेरे पास नामज़द जानकारी है। वहा ं पर रोकहत से पहले 11 लोगों ने आतमहतया की है। 2006 
से लेकर अब तक वहां 11 अातमहतयाएं हुई हैं। इनमें 3 छा� SC के रे, दो छा� ST के रे,  
3 OBC के रे, 3 जनरल रे। अगर आप लोग अनयरा न लें, तो मैं पूछना ्ाहंूगा कक कजस समय 
वहां आतमहतयाएं हुई रीं, उस समय ककतने राजनीकतक दलों के नेता वहां देखने गए रे या उस 
पीकड़त पकरवार के कलए राहत कदलाने की कोकशश की री? ...(व्विान)... वहां कोई नहीं गया, 
तो कयों नहीं गया? ...(व्विान)... 

�ी के. सी. त्ागी: अगर आप यह सवाल उठाना ्ाहते हैं, तो मैं पूछता हंू कक SC, ST के 
कलए इतना दद्थ होता, तो ...(व्विान)... आप कयों नहीं जाते? ...(व्विान)...

�ी उपसभापजत: तयागी जी।

�ी थावर चन्द गहलोत: सर, मैं तो कहना ही नहीं ्ाहता रा, मुझे इसकलए यह कहना 
पडा... आपने पहले भी देखा कक मैं रेलेवेंट मैटर से कभन्न कहीं जाता ही नहीं हंू। तयागी साहब ने 
नाम लेकर कहा है। मैं उनका आदर-सममान करता हंू। उनहोंने कहा कक मुझे पीडा हो रही है कक 
आप मान नहीं रहे हैं। मैंने इस कारण से सपषटीकरण कदया है, नहीं तो मैं नहीं देता। मैंने पहले 
भी कोई सपषटीकरण नहीं कदया है। ...(व्विान)...

�ी नीरि शेखर: कहीं कुछ हो जाए, ये कभी नहीं जाते। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rapolu, please sit down. ...(Interruptions)... 
Listen to the Minister.

�ी थावर चन्द गहलोत: वीर रसह जी ने अपने कव्ार वयकत ककए और बहुत अचछी जानकारी 
व बहुत अचछे सुझाव भी कदए। उनहोंने मागं भी की कक आबादी बढ़ रही है और आबादी के 
मान से आरक्षण का �ावधान होना ्ाकहए। इस दृकषटकोण को धयान में रखकर �यास करने की 
आवशयकता है। हम भी कव्ार-कवमश्थ करते हैं। यकद आप लोग भी इस �कार का वातावरण बनाने 
का �यास करेंगे, तो जो आबादी बढ़ी है, SC की 16.8 के आसपास पहंु्ी है। हम उस पर कुछ 
करने की कोकशश कर पाएंगे। इसके सार-सार दूसरे राजयों में भी एक राजय की जाकत को वही 
लाभ कमलना ्ाकहए। मैं इस आवशयकता पर यह कनवदेन करना ्ाहता हंू कक सभी राजय ऐसे 
हैं, जहा ं एक जाकत सारे �देशों में अनुसूक्त जाकत की �ेणी में नहीं आती है। ककसी �देश के 
दो कजलों में SC की �ेणी में आती है, कहीं दो कजलों में ST में है, कहीं दो कजलों मे OBC में 
है और व े की व े जाकतया ं ककसी कजले में कुछ भी नहीं हैं। इस कारण से अगर राजय करना ्ाहे 
और ऐसा वातावरण बने और राजयों की तरफ से कोई �सताव आए, तो कनसश्त रूप से उस पर 
कव्ार करने की दृसषट से हमें बल कमलेगा। मैं यह बताना ्ाहंूगा कक हर राजय में 3, 4 कजलों 
में कोई SC में है, 3, 4 कजलों में OBC में है, 3, 4 कजलों में देश में तो है ही और within the 
state अगर यह सब हो जाए, तो वातावरण आगे बढे़गा, हमको भी कुछ रासता कमलेगा। कफर यह 
जाकत के सर्टकफकेट की बात है, तो सर्टकफकेट बनाने के कलए राजयों ने अलग-अलग �क �या तय 
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कर रखी है। वसेै तरीका तो एक ही है, परंतु अलग-अलग �क �या तय की है और कदककत यह 
आ गई है कक सु�ीम कोट्थ में फजदी जाकतयों को लेकर करट दायर हुई री, तो माननीय उच्तम 
नयायालय ने एक बार फैसला दे कदया और यह कह कदया कक 1950 की जो अनुसूक्त जाकतयों 
की कलसट है और जो उनका बैक�ाउंड है, उसके आधार पर ही वह बनाई जाएगी। कफर भी 
अलग-अलग राजयों में अलग-अलग �ावधान ककए गए हैं, जैसे मधय �देश, छत्तीसगढ़ और कुछ 
अनय राजयों ने अपने यहा ं अलग-अलग �ावधान ककए हैं कक अगर बच्ा पढ़ने के कलए सकूल 
में �वशे लेता है, तो टी्र ही उसका फाम्थ भरेंगे। व े तहसीलदार या एसडीएम के पास जाएंगे, 
तहसीलदार या एसडीएम �माण-प� बना कर सकूल वालों को देगा और सकूल वाले ही उसे उस 
बच्े के पेरेंटस को दे देंगे। अब पेरेंटस को कहीं जाने-आने की आवशयकता नहीं है। यह भी तय 
ककया गया है कक minimum within 7 days and maximum within 15 days में इस �कार 
की वयवसरा कर ली जाएगी। ...(व्विान)...

�ी उपसभापजत: गहलोत जी, आपको और ककतने कमनट ्ाकहए?

�ी मुखतार अबबास नक़वी: सर, आज आप मं�ी जी पर बहुत मेहरबान हैं।

�ी थावर चन्द गहलोत: सर, उनहोंने कहा कक जाकत के आधार पर जनगणना होनी ्ाकहए, 
जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है। कपछली बार अलग से जाकत के आधार पर जनगणना 
करवाई गई है, लेककन अभी उसका कडकलेरेशन बाकी है। उस कदशा में हम कुछ �यास कर रहे हैं।

एक माननीय सदसय ने कहा कक बैकलागॅ पूरा नहीं हो रहा है, यह बात सही है। उत्तर 
�देश के कलए वीर रसह जी ने कहा कक बहन मायावती जी ने वहां बैकलॉग को पूरा ककया रा, 
पर आज की ससरकत में वहां पर भी बैकलॉग है। इसके कलए हमने �यास ककया है और भारत 
सरकार के मं�ालयों को भी कलखा है, सार ही राजय सरकार को भी कलखा है। हमने यह �यास 
ककया है, कजससे कपछले वर्थ की तुलना में इस बार हर राजय में बैकलॉग में कमी आई है। हमने 
करकत सरानों की पूर्त करने का �यास ककया है। भारत सरकार के मं�ालयों ने भी इसी �कार 
के �यास ककए हैं। अनेक मं�ालयों की जानकारी मेरे पास आई है। अगर आप समय देंगे, तो मैं 
आंकडों सकहत वह जानकारी देने के कलए तैयार हंू। ...(व्विान)...

�ी मुखतार अबबास नक़वी: सर, इनहें ककसी और कदन समय दे दीकजए।

�ी थावर चन्द गहलोत: मुझे नक़वी जी कह रहे रे कक कहीं आप पर भी राधा मोहन जी का 
असर तो नहीं पड रहा है, लेककन आपने मुझे कह कदया कक पूरा जवाब दो, इसकलए मैं जवाब देने 
लगा। अगर आप कहते, तो मैं केवल रेलेवेंट मैटर पर ही बोलकर अपनी बात समापत कर देता। 

�ी उपसभापजत: आप ऐसा ही कीकजए। जो रेलेवेंट है, वही बात कीकजए और अपनी बात 
खतम कीकजए।

�ी थावर चन्द गहलोत: कया आपको पूरी बात नहीं सुननी है?

�ी के. सोम�साद जी ने भी इस कबल का समर्थन ककया है। कदलीप कतकदी साहब ने जो मा ंग 
की है, उस पर कनसश्त रूप से हमारा मं�ालय कव्ार कर रहा है। आरजीआई ने उसके कलए येस 

[�ी रावर ्नद गहलोत]
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कर कदया है। इस सवाल को हमने एसएसी ककमशन के पास भेजा है, अगर एससी ककमशन की 
करपोट्थ येस में आएगी, तो अगली बार हम उसको भी कबल के रूप में यहा ं लाने की कोकशश करेंगे।

सीलम साहब ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उनहोंने जो ककठनाई बताई है, उस ककठनाई 
को दूर करने के कलए हम �यास कर रहे हैं। एक माननीय सदसय ने ऐसा कहा है कक हम 
आयोग की करपोट्थ पेश नहीं करते हैं। मैं सदन को बताना ्ाहता हंू कक 2013-14 तक आयोग की 
कजतनी भी करपोटस्थ रीं, व े सब हमने कपछले स� में ससबमट कर दी हैं। जहा ं तक ््चा करवाने 
का सवाल है, अगर आप मा ंग करेंगे और इधर से सवीकृकत कमल जाएगी, तो हम ््चा करने के 
कलए तैयार हैं। हम सुओ मोटो �यास करने की बात भी करेंगे, परनतु अब यह सदन की समपकत्त 
हो गई है। जब �कतवदेन सदन के पटल पर रख कदया जाता है, तो वह सदन की समपकत्त हो 
जाता है। ...(व्विान)...

SHRI D. RAJA: You check your facts. Not all the reports have been submitted. 
And they say because of Action Taken Reports, it is getting delayed. I argued in 
a Committee meeting. It is Annual Report, not Biannual Report. You must submit 
...(Interruptions)...

�ी थावर चन्द गहलोत: ऐकशन टेकन के बारे में मैं आपको अलग से कलकखत में जानकारी 
दे दंूगा।

SHRI D. RAJA: No, no. You check your facts.

�ी थावर चन्द गहलोत: सीलम साहब ने रंगनार कम�ा कमेटी की बात कही है। मैं इस 
कवरय पर पहले ही बोल ्ुका रा, इसकलए आज उस पर बोलने की आवशयकता महसूस नहीं 
करता, कफर भी मैं एक कनवदेन करना ्ाहता हंू। परनतु कफर भी मैं यह कनवदेन करना ्ाहता 
हंू कक सु�ीम कोट्थ ने एक बार नहीं, अनेक बार और सरकार ने 1948 में भी, 1952 में भी और 
1956 में भी इस �कार के कवरयों पर कव्ार ककया हर सरकार ने उसको असहमकत दे दी, अरचात् 
धमचानतकरत क �सश्यन और मुकसलम जब धम्थ पकरवत्थन कर लेता है, तो वहा ं छुआछूत का वातावरण 
नहीं होता है और एससी का दजचा संकवधान में उनहीं जाकतयों को कमला है, कजनके सार छुआछूत 
का वातावरण है। इस बात को सबने सहमकत दी। उसमें आपकी भी सरकार री अभी तक सु�ीम 
कोट्थ के कनण्थय के बंधन में भी यह हम लागू करने की ससरकत में नहीं हैं। जहा ं तक आपने कहा 
कक ऋण देना ्ाकहए, तो 'जनधन योजना' के माधयम से, 'मु�ा योजना' के माधयम से और 'Stand 
Up India' तरा 'Start Up India' में जो उद्कमता के के्ष� में ऋण सुकवधा उपलबध कराने की 
कोकशश की गई है, BICCI के सार भी एक कां�ेस करके इस कदशा में आगे बढ़ने का �यास 
ककया है। �धान मं�ी जी ने एक कनण्थय कल या है कक देश की जो बैंकों की सवा लाख शाखाएं 
हैं, हर शाखा को कम से कम दो एससी वग्थ के लोगों को लोन देना ही पडेगा। ...(व्विान)... 
उसमें एससी पलस मकहला और इसके सार ही सार 500 करोड �पये के Venture Capital Fund 
का भी हमने �ावधान ककया है। ...(व्विान)...

SHRI JESUDASU SEELAM: No, no. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. ...(Interruptions)... हो गया। ...(व्विान)... 
I think, Mr. Minister, now, you can try to conclude. ...(Interruptions)...
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�ी थावर चन्द गहलोत: सर, आपने एक आदेश कदया रा। �ी करपुन बोरा ने एक मा ंग की 
री। व े पां्-छ: जाकतया ं हैं। हालाकंक उनहोंने तो उनको अनुसूक्त जनजाकत में कमलाने को कहा है, 
परनतु अनुसूक्त जनजाकत या अनुसूक्त जाकत में कमलाने के कलए अगर समबसनधत राजय सरकार 
�सताव भेजेगी, तो हम जरूर कव्ार करेंगे। ...(व्विान)... अगर एससी के बारे में है, तो RGI की 
करपोट्थ और एससी ककमशन की करपोट्थ के बाद हम सहानुभकूतपूव्थक कव्ार करेंगे। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)... Very good! ...(Interruptions)...

�ी थावर चन्द गहलोत: सर, अंत में कनवदेन करता हंू संकवधान (अनुसूक्त जाकतया ं) आदेश 
(संशोधन) कवधेयक, जो लोक सभा द्ारा पाकरत ककया गया है, उसे उसी रूप में इस सदन में 
भी पाकरत ककया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)... All right. ...(Interruptions)... 
What is it, Mr. Tapan? ...(Interruptions)... Mr. Tapan, what is your point? 
...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That I will tell. ...(Interruptions)... You allow me; 
I will tell. ...(Interruptions)... If you allow me, I will tell. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed you. ...(Interruptions)... I am asking 
you why you are standing up. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my point is this. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I will be pointing out only on the relevant issues. 
मं�ी जी बार-बार relevant-relevant कई दफे बोल ्ुके हैं। मैं कसफ्थ  relevant issue ही बोलंूगा। 
रोडी कवसंगकतयों को सुधारने के कलए यह कबल लाया गया है। हम लोग इसका समर्थन भी करते 
हैं, लेककन कुछ कवसंगकतयां रह गई हैं। यह सवाल इस ््चा के दौरान उठा। हम यह मानते हैं 
कक अलग-अलग सटेटस में एससी/एसटी की definition दूसरी-दूसरी कमयुकनटी में होती हैं। कभी 
सटेट के अनदर और कजले के अनदर भी ऐसा होता है, लेककन मान लीकजए मैं बंगाल का हंू, I 
am from SC community. I am given the SC certificate on the basis that I have 
been a Bengali in the Bengal State. अभी काम करने के कलए मैं असम गया, तो मेरा SC 
status ्ला गया। Is this as per the Constitutional spirit of reservation? मैं कहता हंू कक 
उस सटेट के अनदर कडफर कर सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That he said already. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But I am also an Indian citizen. I have a 
constitutional right to go to any corner of the country for my job or any other 
purpose. The moment I go there, I lose my status of SC or ST, whatever it may 
be. इस तरीके से ्ाय बागान के maximum workers झारखंड से असम में pull ककए गए रे।  
They are not getting SC/ST status. ...(Interruptions)...
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MR. DEPUTY CHAIRMAN: That he has already replied. ...(Interruptions)... He 
said.....(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: One minute! ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan, he has already replied to that point. 
...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No, Sir. He has not replied. ...(Interruptions)... He 
replied that यह reality है, एससी/एसटी की जो definition है, State to State, sometimes 
district to district, differ कर रही है। It is not a question of difference. A Bengali 
Namasudra has been rehabilitated in Uttarakhand and he is not considered as SC. 
A Bengali Namasudra. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the State Government should ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: ...who was rehabilitated in Dandkaranya, he has lost 
his ST status. This is a serious constitutional impropriety. I want to know whether 
the Government will respond to correct it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tapanji, the State Government should take it up. 
...(Interruptions)... You made your point. ...(Interruptions)... You made your point. It 
is very clear.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No, I have not made my point. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even I understood it. ...(Interruptions)... That means 
everybody understood it. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Migration has become a reality throughout the 
country. ...(Interruptions)... You must respond to that. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, put the question only. ...(Interruptions)... 
What is your question?

SHRI JESUDASU SEELAM: The hon. Minister has quoted the Soosai judgement 
of the Supreme Court. The substance of the judgement is that if there is social 
discrimination even after conversion to Islam or Christianity, it should be given to 
them. After the judgement, Justice Ranganath Mishra Commission went round the 
country, came up with empirical evidence and concluded that since even after the 
conversion, they suffer social discrimination, this should be made religion-neutral. I 
would like the hon. Minister ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I got it. ...(Interruptions)...
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SHRI JESUDASU SEELAM: It is the fundamental right...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clear. ...(Interruptions)... I understood it. 
...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: I would request the hon. Minister not to mislead 
the House. ...(Interruptions)... सु�ीम कोट्थ में मामला है। ...(व्विान)... आपको reply देना 

है। ...(व्विान)... कृपया आप इसका reply दीकजए। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. Raja, you have already spoken. 
...(Interruptions)... Then why do you want to speak again? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: You asked me to put the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: I made it clear that we support the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

SHRI D. RAJA: The Leader of the House is present. ...(Interruptions)... The 
Minister did not reply to my question. ...(Interruptions)... So I am asking the question. 
What about the Government’s stand in extending the policy of reservation to the 
private sector? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not relevant to this. ...(Interruptions)... Sit 
down. ...(Interruptions)... That is not relevant to this. ...(Interruptions)... That is not 
relevant to this. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Why not? ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why not? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different subject. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, you are a Professor. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different subject. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, I know that it is a different subject. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then why do you raise it? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: It is related to Scheduled Castes. That is why I am asking it. 
...(Interruptions)... Let the Minister respond to it. ...(Interruptions)... The Leader of 
the House is present. ...(Interruptions)...
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MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI D. RAJA: I also asked one more question. The Planning Commission 
is not there. The NITI Aayog is there. How will you ensure the earmarking of 
funds for the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan? 
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hussain Dalwai, what is your question? 
...(Interruptions)...

�ी हुसैन ्दलवई (महाराषट्): सर, महाराषट् में Kaikadi समाज है, वह सबसे नी्े का समाज 

है। वह दकलतों से भी बहुत गरीब है और नी्े है। उसको कुछ कडससट्कटस में करजववेशन कमलता 

है, लेककन कुछ कडससट्कटस में नहीं कमलता है। महाराषट् सरकार ने आपको इस संबंध में लेटर 

कलखा है, उनहोंने आपसे कवनती की है कक उसको पूरे महाराषट् में एससी का दजचा कदया जाए 

और एससी को कमलनी वाली सारी सहूकलयतें उसको दी जाएं।

दूसरी मांग यह है कक Khatik समाज को दकलत करके एससी में कलया गया है, लेककन मुससलम 

Khatik को इसमें नहीं कलया गया है। कया आप इसके बारे में भी कव्ार करेंगे?

SHRI RIPUN BORA: I only want to clarify it ...(Interruptions)... Hon. Minister 
has said that if the proposal comes from the State Government, he will consider 
that. Actually, that is not the fact. The proposal was already there. ...(Interruptions)... 
A number of discussions were held. Hon. Prime Minister, during his last visit to 
Assam, said, “He is getting the proposal from the Assam Government and he will 
do it.” We have already sent the proposal. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to respond to this? 

कया आप इनको करपलाई दे सकते हैं? अगर आप देना ्ाहते हैं, तो दे दीकजए। आपकी मजदी। 

You can give.

�ी थावर चन्द गहलोत: आप कहेंगे, तो मैं जवाब दे दंूगा।

�ी उपसभापजत: दे दीकजए, इमपॉटटेंट सबजेकट है।

�ी थावर चन्द गहलोत: महाराषट् की Kaikadi जाकत के संबंध में महाराषट् सरकार का �सताव 

आया है। उसको हमने आरजीआई के पास कव्ार करने के कलए भेजा है। जब आरजीआई का 

�कतवदेन आ जाएगा, उसके बाद उसे हम एससी आयोग के पास भेजेंगे और जब एससी आयोग 

की करपोट्थ भी सकारातमक आएगी तो कफर हम उसके आगे यहां तक आएंगे। ...(व्विान)... मैंने 

असम का बोला है। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says that the State Government has already 
recommended and discussions were held. So, your requirement is already over.
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�ी थावर चन्द गहलोत: मेरे पास इस �कार का या इस आशय का ककसी भी राजय का 
कोई �सताव पेंरडग नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

�ी थावर चन्द गहलोत: मुझे जो बताना रा, वह मैंने बताया कक ये दो �सताव रे, जो 
आरजीआई और एससी कमीशन के पास हैं, इनके अलावा कोई �सताव हमारे पास कव्ाराधीन 
नहीं है और राजय सरकारों से कुछ आया नहीं है। ...(व्विान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, the question is that ...(Interruptions)... 
What happened? ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my point has not been replied to.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is up to the Minister. He may or may not. 
...(Interruptions)... It is up to him. ...(Interruptions)... Tapanji, it is up to the Minister. 
...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I have raised a question of Constitutional propriety. 
I understood his point and accept his point. I raised the issue of Constitutional 
propriety. In a State, the moment an SC moves out of a State for earning his 
livelihood, he loses his status. For how long will it continue? ...(Interruptions)... 
Reply is ‘okay’. ...(Interruptions)... What is that? ...(Interruptions)... What do you 
think? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don’t get angry. ...(Interruptions)... That is correct. 
He is ready. ...(Interruptions)... It is up to the Minister to answer or not to answer. 
...(Interruptions)... He is ready to answer. You sit down. ...(Interruptions)... The Chair 
cannot compel him to answer, but he is ready to answer. On his own, he is ready. 
मं�ी जी, आपके पास इनका कोई करपलाई है, तो आप बोकलए।

�ी थावर चन्द गहलोत: महोदय, इस संबंध में उच्तम नयायालय ने दो बार कनण्थय कदया 
है कक अगर एक राजय की कोई जाकत का वयसकत ककसी अनय राजय में जाता है और अगर उस 
राजय में उसकी जाकत अनुसूक्त जाकत में कलसटेड नहीं है, तो वहा ं उसको लाभ नहीं कमलेगा, 
ककनतु भारत सरकार की सेवाओं में वह देश के ककसी भी कहससे में जाएगा और वह उस जाकत 
में है, तो उसे उसका लाभ कमलेगा। सु�ीम कोट्थ के कनण्थय के तारतमय में और सु�ीम कोट्थ ने 
संवधैाकनक �ावधानों को धयान में रखकर जो कनण्थय कलया है, वह हमारे कलए बंधनकारी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Supreme Court has given that verdict. So, that’s 
all. ...(Interruptions)... Tapanji, you got a good reply. Sit down. ...(Interruptions)... 
Mr. Tapan Kumar Sen, please sit down. ...(Interruptions)... You got a reply. Sit 
down. ...(Interruptions)...
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Now, the question is:

 That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 
1950, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration 
of the Bill. Clause 2 stands part of the Bill. There is one Amendment (No.1) by 
Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you moving?

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: मानयवर, मं�ी जी ने हमें सपषटीकरण कदया नहीं है। मं�ी जी ने 
कहा कक अगर पयचायवा्ी जाकतया ं हैं, जैसे मललाह है, तो उसकी पयचायवा्ी जाकत कनराद है, 
मा ंझी है। इसी तरह इनहोंने पाई और मा�ा की बात कही है। उत्तर �देश में तुरैहा 1950 की सू्ी 
में 66 नमबर पर है, लेककन अगर उसे कोई तुरहा कलख देता है, तो कहते हैं कक तुम बैकवड्थ 
कलास के हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you want a clarification.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: हमने इस बात पर जोर कदया रा, लेककन मं�ी जी ने इसका 
उत्तर नहीं कदया।

�ी उपसभापजत: उत्तर नहीं कदया?

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: इसके अलावा, हम यह कहना ्ाहते हैं कक उत्तर �देश सरकार 
ने वर्थ 2004 से लेकर 2016 तक समाजवादी पाटदी की सरकार ने के ं� सरकार को छ: बार 
�सताव भेजा। वहां भारतीय जनता पाटदी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही और का ं�ेस 
की सरकार रही, लेककन ककसी ने इसका समर्थन नहीं ककया, अगर ककसी ने इसका समर्थन ककया 
तो केवल समाजवादी पाटदी ने ककया। इसकलए हम ्ाहते हैं कक दूध का दूध और पानी का पानी 
हो जाए कक इनहें ये अनुसूक्त जाकत में शाकमल करने के पक्ष में हैं या नहीं?

�ी उपसभापजत: मैं समझ गया। मं�ी जी, आप बोकलए, आपको इसके बारे में कया कहना है?

�ी थावर चन्द गहलोत: सर, मैंने पहले भी इस बात का जवाब कदया रा कक व े जो �ाइवटे 
मेंबस्थ कबल लाए रे, वह ओबीसी कमयुकनटी में आने वाली जाकतयों को एससी में कमलाने का रा 
और आज जो संशोधन कदया है, वह भी उसी बात के कलए है। इसमें कोई grammatical सुधार 
करने के कलए या पयचायवा्ी शबद जोडने के कलए या spelling mistake को ठीक करने के कलए 
उत्तर �देश सरकार से कोई �सताव नहीं है। व े उत्तर �देश सरकार से �सताव कभजवाएंगे तो 
हम कव्ार करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is very, very positive.

�ी नीरि शेखर: उत्तर �देश सरकार से कया मतलब है?

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: मानयवर, 6 बार उत्तर �देश सरकार भेज ्ुकी है। ...(व्विान)...

�ी थावर चन्द गहलोत: नहीं भेजा है। ...(व्विान)...
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�ी उपसभापजत: संजीव कुमार जी, पलीज़ ...(व्विान)... कवशमभर �साद कनराद जी, सुकनए। 
मं�ी जी ने आशवासन कदया है कक उत्तर �देश सरकार �सताव भेजे, व े उस पर consider करेंगे। 
आपको और कया ्ाकहए? Are you moving your amendment?

Clause 2 – Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order 1950

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: सर, मैं उनके आशवासन को नहीं मानता हंू इसकलए मैं अपना 
अमेंडमेंट मूव करता हंू।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you move it.

�ी जवशमभर �सा्द जनषा्द: महोदय, मैं �सताव करता हंू:

कक पृषठ 2, पंसकत 16 के पश्चात् कनमनकलकखत अंत:स्चापपत ककया जाए, अरचात—

  ''(्) भाग 18 - उत्तर �देश में,-

 (i) �कवसषट 18 के सरान पर रखें-

  ''18. बेलदार, कबनद''

 (ii) �कवसषट 36 के सरान पर रखें-

  ''36. गोंड गोकड़या, कहार, कशयप, बारम''

 (iii) �कवसषट 53 के सरान पर रखें—

  ''53. मझवार, मललाह, केवट, मा ंझी, कनराद, मछुवा''

 (iv) �कवसषट 59 के सरान पर रखें-

  ''59. पासी, तरमाली, भर, राजभर''

 (v) �कवसषट 65 के सरान पर रखें-

  ''65. कशलपकार, कुमहार, �जापकत''

 (vi) �कवसषट 66 के सरान पर रखें-

  ''66. तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवर''

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

�ी थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं �सताव करता हंू: 

 कक कवधेयक को पाकरत ककया जाए।

The question was put and the motion was adopted.


